पे 


८5 ५९ 
नडः 


मुद्रक :--. 
गयातसाद विवारी वी. काम 
नारायण प्रेस, 
नारायण विह्टस्, श्रयाग | 


निवेदने 


लगातार बहुत से वर्षों कीं मेहनत और बड़ी-बड़ी कुर्बानियों के 
बाद १५४ अगस्त १६४७ का दिन शआ्राया है, जिसे कि कुछ अंश में 
भारतवर्ष का स्वाधीनता-दिवस कद जा सकता है। असल में इस दिन 
हमें आजादी नहीं मिली है, सिफे हमारी आजादी का रास्ता साफ हुआ 
है। १५ अगस्त ने हमें खंडित भारत ही दिया है; हॉ, इस बात की 
सम्मावनाएँहै कि यदि हम उचित ढग सेओ्ररहोशियारी से काम कर तो 
हमारा अखड ओर स्वाघीन भारतवर्ष का लक्ष्य भी पुरा होकर रहेगा । 
हमें जैसे एक ओर पाकिस्तान की समस्या को इल करना है, दूसरी ओर 
लगभग छु सो की संख्या वाले, श्रोर जगह-जगह बिखरे हुए देशी 
राज्यों को, उनकी नो करोड़ जनता को, स्वाधीन करना है | यह स्पष्ट 
है कि जब तक ह मारी रियासते अ्रपने शासकों की निरंकुशता या एक- 
तंत्री हकूमत से मुक्त नहीं होतीं, भारतवर्ष को आजाद समभना ठीक 
नहीं है । इस लिए हमारा कतंव्य है कि अपने रियासती भाइयों के 
साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर उन्हें आजाद करने में मरसक भाग लें । 
इस दिशा में एक खास काम यथेष्ट साहित्य तैयार करते रहना है | 

अब देशी राज्यों की पुरानी गाथाश्रों से संतुष्ट न रहा जाय | किसी 
नरेश के चन्द्रवंशी या चसूयंवन्शी आदि होने से उसके वर्तमान दोषों 
को ढकने का काम लेना वंशामिसान का दुरुपयोग करना है | यदि 
प्राचीन या अतिष्ठित कुल का अभिमान करनेवाले व्यक्ति अपने उत्तर- 
' दाइत्व को नहीं समझते तो यह और भी अधिक दुःख और शोक का 
विषय है | इसी तरह यदि किसी राज्य में अ्रच्छे सुन्दर वैभवशाली 
राजभवन, हवाई सहल या श्रन्य इमारते तथा बागनगौचे हैं; हाथी, 
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मोटर, घोड़े, बग्गी, पालकी आदि साजोसामान है, गैस और बिजली 
को रोशनी है तो उससे भी हमारी दृष्टि कलुषित न द्ोनी चाहिए | 
हमारे सामने विचार यह रहना चाहिए कि राज्य का श्रर्थ है, ननता 
का राजनीतिक संगठन --वह संगठन जिसमें शासक एक आवश्यक अंग 
तो है, पर वह एक अंग मात्र ही है। राज्य में दिखलाई देनेवाले 
वैभव के सम्बन्ध में हमें सोचना चाहिए कि उससे जनता का क्‍या हित 
साधन होता है| यदि कोई शासक राजमहल में ऐवश्य का उपभोग 
कर रहा है, और जनता मूख-प्यात से व्याकुल है, और श्रपनो बाणी या 
लेखनी का उपयोग करने से मी वचित है ता यह बात शासक और 
शासित दोनों के लिए शोचनीय है । 

निदान, देशी राज्यों के सम्बन्ध में विशेष आवश्यकता ऐसे साहित्य 
की है, जिससे पाठकों को मालूम हो कि रियासतों की राजनीतिक 
समस्याएँ क्या है, इनकी शासनप्रद्धति कैसी है, उसमें क्‍या दोप हूं, 
जिन्हें दूर करने पर उसे उत्तरदाई शासन कहा जा सकेगा, श्र देशी 
राज्य भारतीय सघध की सुयोग्य इकाई बनकर देश की उन्नति श्रौर 
समृद्धि में यथेष्ट भाग ले सकेंगे । 

हमने इस पुस्तक को पहली बार सन्‌ १६२६ में लिखना श्रारम्भ 
किया था, पर कुछ सामग्री मिलने की इन्तजारी में, तयाद्व्मारे दूसरे कामों 
में लग ज्ञाने के कारण काम बीच में रुक गया शरीर यह तेरद्द वर्ष बाद 
प्रकाशित हो सकी | वह अ्रगस्त १६४२ के श्रान्दोलन का समय था। 
श्रधिकांश रियासतो नेता नजरबन्द हो गए ये, या जेल-मीवन पिता रहे 
ये | हमारे कुछ मित्रो ने वहाँ ही इस पुस्तक का स्वागत किया। श्रस्त्, 
जो कार्यकर्ता बाहर थे, उन्होंने अपनेश्रपने ज्लेत्र में इसका प्रचार करना 
अपना कर्तव्य समझा । इधर, हिन्दी साद्दित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने इस 
पुस्तक को मष्यमा (विशारद) श्रौर उत्तमा (रन) परीक्षा के पाठ्यक्रम 
में रखा । इस प्रकार हमारे विशेष ग्रयल किए बिना ही पुस्तक याग्य 
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पाठकों के हाथों में पहुँचती रही | 
इस पुस्तक का पहला संस्करण सन्‌ १६४६ के आरम्म में ही 
समाप्त हो गया था, और हमने भी उसी वर्ष इसका संशोधन करके 
दूसरा स हकरण छुपाने का विचार कर लिया था। पर काग़जके संकट के 
कारण वह विचार पार न पड़ा।यह भी सोचा गया किइसका पहला भाग 
हो प्रकाशित कर दिया जाय, पर वह भी न हो सका। सन्‌ १६४६ के 
श्नन्‍्त में विधान-सभा का काम शुरू हो जाने के बाद देशी राज्यों के 
सम्बन्ध में विचार करते-करते एक नयी पुस्तक लिखी गयी--“भारतीय 
संघ और देशी राज्य” | परन्तु जब कि “देशी राज्य शासन? के ही छपाने 
की व्यवस्था नही हो रही थी, नयी पुस्तक छुपाने की बात ही क्या 
थी ! फिर, इस नयी पुस्तक में जिन विषयों का विचार किया गया था 
उनमें से कुछु का अन्तिम स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया था | इस लिए 
यह सोचा गया कि उसकी जो बातें विशेष उपयोगी हैं, उन्हें 'दिशी 
राज्य शासन! के पहले भाग में मिला दिया जाय। दूसरे भाग को 
तो स्थाग्रित ही कर दिया गया था | हाँ, यह विचार मन में रहा कि 
उसमें से नमूने के तौर पर कुछ राज्यों की शासनपद्धति का परिचय 
दिया जा सके तो अच्छा है । 
आखिर, कागज की व्यवस्था हो जाने पर पुस्तक के दोनों माग 

छुपाने का निश्चय किया गया। पर पुस्तक की कीमत न बढ़े इस 
विचार मे इसका आकार परिसित ही रखना था। इसलिए इसक्े पृष्ठों में 
अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री देने के अलावा, यह भी सोचा गया 
कि खासकर इसके दूसरे भाग के विषय को कहा तक और किस प्रकार 

संक्षित किया 'जाय। क्‍यों कि 'दिशी राज्यों को जनजाणति) एक अलग 

पुस्तक लिखली गयी है, इस लिए इस पुस्तक से उस विषय को सहज 

ही निकाला जा सका | फिर भी कुछ बातों को सतक्तिप्त करना था | 

इसके लिए कितने ही पृष्ठों को दुबाय लिखना पड़ा। इस काम में बहुत 
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हुई | सन्‍्तोष यही था कि श्राखिर पहले तैयार की हुई सामग्री का कुछ 
तो उपयोग हो जायगा | 

सन्‌ १६४७ देशी राज्यों की व्यवध्या में बड़े-बड़े परितंनों का समय 
रहा है | संयोग से पुस्तक छुपने के समय (श्रगस्त में) बहुत से परि- 
वर्तनों का निश्चित रूप सामने आ गया | पुस्तक में नयी से नयौ बातों 
का समावेश हो सके, इसके लिए हमने मरसक प्रयत्न किया है| पाठकों 
को पुस्तक पढ़ने से मालूम हो जायगा कि हसमें श्रगस्‍्त और सितम्बर 
१६४७ तक की नयी बातों का समावेश है । 

इस पुस्तक में जिस त्षाम्ग्री की सहायताली गयी है, उसका उल्लेख 
यथास्थान किया गया है। अ्रद्धेय श्री० विजयसिंह जी 'पथिक! ने इस 
पुत्तक के पदले स'स्करण की प्रस्तावना लिखी थी, उसका शरवश्यक 
अंश कृतशता पूर्वक इस स'स्करण में भी दिया जा रहा है। अपनी नयी 
पुस्तक 'देशी राज्यों की जनजागति? के वास्ते उपयोगी सामग्री स ग्रह करने 
के लिए इसने मई और जून १६४७ में देहली, जयपुर, जोधपुर और 
अजमेर की यात्रा की थी | इस यात्रा में देशी राज्य शासन? की स शो- 
घित प्रति भी हमारे पास थी। देहली में मित्रवर श्री० जगदीशप्रसाद 
जी चतुर्वेदी बी० ए०,एल-एल० बी० से हमें इस रचना के स शोधन में 
श्रच्छी सहायता मिली | श्री० पूर्णंचन्द जी जैन एम० ए० साहित्यरत्न 
सम्पादक साप्ताहिक लोक वाणा? झ्ौर स'युक्त सम्पादक दैनिक 'लोक- 
वाणी? (जयपर), श्री० अचलेश्वरप्रसाद शर्मा, सम्पादक प्रजासेवक! 
(जोधपुर), और श्री० रामनारायण जी चौधरी सम्पादक “नया राजस्थान! 
(अजमेर) से भी कुछ विषयों पर विचार-विनिमय हुआ । रियासती 
विषयों के अच्छे साहित्यकार होने के कारण इन मित्रों की इस पुस्तक में 
स्वभावतः विशेष रचि थी। हम इसे कहा तक उपयोगी बना सके हूं, 
इमका निर्णय तो सुयोग्य पाठक कर गे, दा; हम यह कह सकते हैं कि 
हमने अ्रस्वस्थ होते हुए. भी इसके लिए भरसक कोशिश की है। 


हक 


मैं उन सजनों का कृतश हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के पहले संस्करेण 
को, उसमें कुछ अनिवाय न्यूनताएँ होते हुए भी, खूब अपनाया ओर 
उसका अपने-अपने क्षेत्र मी निष्काम भाव से प्रचार किया। श्राशा है, 
इस संस्करण को भी ऐसे प्रेमी सन काफी सख्या में मिलेंगे । 
इस गन्यमाला को ऐसे मह्दानुभावों का सहयोग बराबर मिलता रहा है, 
और आशा है, मिलता रहेगा ।_ - 


विनीत 


'देशी राज्यों की जनजागृतिः! पुस्तक छपनी आरम्भ हो 
गयी है | इसकी विषय-सूची इस पुस्तक के अन्त में दी गयी है। 





खुसा याचना 


हमारा स्वाध्थ्य ठीक न होने से पुस्तक में कहीं-कहीं प्रफकी श्रशुद्धि 
रह गयी है। उदाहरण के तौर पर प्रष्ठ १११ में विधान-सभा के सदस्य 
ब्रिटिश भारत के २६३ और देशी राज्यों के ६१ छुप गये हैं। असल में 
ये क्रशः २६२ और ६३ होने चाहिएँ थे । [ आगे के पृष्ठों में देशी 
राज्यों फे सदस्यों की संख्या ६३ बतायी ही गयी है। ] आशा है, 
विचारशोल पाठकों को प्रूफ की अशुद्धियों से कोई भ्रम न होगा, और 
वे हमारी विवशता का विचार करते हुए हमें क्षमा करेंगे 


--लेखक 


समर्पण 


देशी राज्यों की जनता के संकट दूर करने तथा उत्तरदाई 
शासन स्थापित करने के लिए अनेक महानुभावों ने समय- 
समय पर बड़े बड़े कष्ट सहे हैं, यहाँ तक कि वे जीते-जी 
शहीद हो गये हैं; उनमें से वहुत-सों के शुभ नाम यशथेष्ट 
रूप से प्रकाश में नहीं आये हैं। उन ज्ञात और अज्ञात ' 
सभी सज्जनों को सादर बन्दना करके यह युरतक ऐेंसेसब पुरुषों 
ओर ख््रियों, युवकों तथा बृद्धों को श्रद्धा सहित' समपंण की 
जाती है, जो रियासती जनता-जनादन की सेवा-पूजा मे अपना, 
सवस्व न्‍्योछावर कर रहे हैं, जिनकी संख्या भारत-माता के 
सौभाग्य से उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और जिनके त्याग़ 
ओर बलिदान के फल-स्वरूप देशी राज्यों का शासन निकट 
भविष्य में ही उत्तरदाई तथा जन हितकारी होनेवाला है । 


विनीत 
भगवानदास केला 


भस्तावना 


भ्री० भाई भगवानदास जी केला राष्ट्रीय जागृति के उन मक 
सेवकों में से हैं, जिन्हें सेवा की लगन होती है।यदि वे श्रवसरवादी और 
चतुर कहे जानेवाले लेखकों में से होते तो आज वे न केवल सुखमय' 
जीवन विताते होते, बल्कि देश के ख्यातनामा प्रकाशकों में भी उनकी 
गणनाहोती | किन्हु वे केवल लोगों की सेवा और शान-बृद्धि की दृष्टिसे 
काम करनेवालों में से हैं | लोगों की, खासकर घनिकों और रईसों की गन्दी 
रुचियों को सन्तुष्ट कर साहित्य के गन्दे होने की परवाह न करके, 
अपना स्वार्थ तिद्ध करने की प्रद्गत्ति उनके स्वभाव में ही नहीं है। 
यही कारण है कि वे आज भी वैसे ही “सुदामा! बने हुए हैं, जैसे 
शायद इस उद्योग को शुरू करने के समय थे | साहित्य-सेवा करने सें 
अद्वितीय होने पर भी आज उनकी गिनती साहित्य-मंदिर के पुजारियों 
में यथेष्ठ रूप में नहीं की जाती । उनकी यह स्थिति ही हमारे साहित्य- 
प्रेम श्रोर हमारी झ्मिरुचियों पर इतनी कड़ी और स्पष्ट टिप्पंणी है 
कि उस पर कुछ लिखना दूर्य को दीपक दिखाना है। 

... भाई केला जी राष्ट्रीय जाग्रति के मुक सेवक होने के साथ-साथ 
राजस्थानी भी हैं; आप जेसलमेर के निवासी हैं। ऐसी दशा में स्व- 
भावतः आपको इस बात का बड़ा खेद बना रहा कि वे राजस्थान के 
सम्बन्ध में कोई पुस्तक लिख और प्रकाशित नहीं कर पाये। देशो 
राज्यों के सम्बन्ध में हिन्दी में साहित्य है भी बहुत कम | अंगरेजी में 
कुछ पुस्तके हैं, किन्तु प्रथम तो वे अधिक मूल्य की हैं, दूसरे सर्व- 
साधारण उनसे कोई लाभ नहीं उठा सकते । हिन्दी में तौ यह स्थिति 
है कि यदि कोई पाठक देशी राज्यों के नाम और आकड़े जानना चाहे 
तो उसे इस आवश्यकता की पूर्ति करनेवाली कोई पुस्तक नहीं मिलेगी। 
फिर, राज्यों को प्रथक्‌ परिस्थिति, शासन-पद्धति और संस्याओ्ं के 
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आधुनिक इतिहास की तो बात ही क्‍या ! आज़ राजपूताना वाले दक्षिण 
के राज्यों की शापनपद्धत से स्वधा श्रपरिचित हैं, और पंजाब वाले 
उड़ीसा या आसाम आदि के राज्यों श्रौर उनकी प्रजा के विषय में 
अन्धकार में हैं । 

श्री० केश्ा जी ने एक ऐसी पुस्तक लिखने का उपक्रम किया, 
जिससे पाठकों को देशी राज्यों की राजनीतिक समस्याशत्रों, शातनपद्धठि 
और नागरिक स्थिति का आवश्यक शान हो जाय । उसी उद्योग का 
परिणाम यह रचना है | कागज की कमी और आर्थिक श्रसुविधाश्रों के 
कारण, उनके लिए पुस्तक के कलेवर को ययथा-साध्य छोटा रखने का 
प्रयत्म करना अनिवाय था । फिर भी उन्होंने उपलब्ध सामग्री का अ्च्छे- 
से-अच्छा उपयोग किया है, और पुस्तक को देशी राज्यों के निवासियों 
के लिए. अधिक से अधिक उपयोगी बनाने की चैष्टा की है। इस सब 
से ऊपर, केला जी ने निस्पक्ष भाव का ध्यान ,रखा है। उन्होंने इस 
पुस्तक को न किसी विशेष विचार-घारा का साधन बनाया है और न 
किसी विशेष बात फे विरोध करने का श्रस्र। उन्होंने यथा-तथ्य स्थिति का 
वर्णन श्रवश्य स्पष्ठता से किया है। इस पुस्तक में मारतवष के प्रत्येक 
भाग के देशी राज्यों की शासन-शैली ओर नये ठुधार श्रादि के बारे में 
बहुमूल्य सामग्री भरी हुईं है। 

मैं भी० केला जी को इस पुध्तक के लिखने और इस कठिन 
समय में भी प्रकाशित करने के लिए बधाई देता हूँ श्रोर आशा करता 
हूँ कि राजस्थानी और देशी राज्यों के प्रश्नों में इचि रखनेवाले हिन्दी 
भाषान्माषी इसे अपनाकर उन्हें इस दिशा में अपनी श्रन्य आक्ां- 
काएँ पूर्ण करने के लिए उत्साहित करेंगे । 


नवसंदेश कार्यालय | विजय सिंह पथिक 
आगरा 
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हे ू पृष्ठ ११६६--१४१ 
बाइसवां अध्याय 
। पंजाब के राज्य 
शिमला पहाड़ी राज्य-पजाब के दूसरे राज्य--पटियाला-- 
शासन-प्रबन्ध और मन्त्री--ब्यवस्थापक सभा का अ्रमाव--नन्‍्याय- 
प्रबन्ध--त्थानीय स्वराज्य--शिक्षा श्रोर स्वास्थ्य श्रादि--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ १४२--१४७ 
तेइसवां अध्याय 
पश्चिमोत्तर भारत के राज्य 
कलात--शासन प्रबन्ध | / पृष्ठ ९४७-- ९४८ 


चौबीसवां अध्याय 
काठियावाड़ और गुजरात के राज्य 
[ भावनगर श्रोर बड़ौदा | 
[१] काठियावाड़ के राज्य--भावनगर--शासन और व्यवस्था-- 
न्याय प्रबन्ध--म्युनिसपेलटियाँ--शिक्षा--किसानों की ऋणमुक्ति | 


[ १७ ] - 


[२] गुजरात के राज्य--बड़ौदा--शासन--व्यवस्थापक समा-- 
न्याय-प्रान्तीय शासन--शिक्षा आदि । पृष्ठ १४६--१५४ 


पच्चीसवां अध्याय 
राजपूताने के राज्य 
[ बीकानेर, जोधपुर, सेवाड़, जयपुर और शाहपुर ] 
साधारण परिचय--शिक्षा श्रादि--जागीरी प्रथा । 
बीकानेर--शासन प्रबन्ध--ब्यवस्थापक सभा--न्याय--स्थानीय 
स्वराज्य--शिक्षा, स्वास्थ्य आदि--सारदीन घोषणाएँ--जागीरदारों 
का अत्याचार--उत्तरदाई शाध्षन-योजना की दुर्गति । 
जोधपुर --साधारण परिचय--शासन--व्यवध्थापक सभा--न्याय 
--हथानीय स्वराज्य-- शिक्षा--नांगरिक श्रधिकार । 
मेवाइ़---साधारण परिचय--शासन व्यवस्थापक् समा-न्याय-- 
स्थानीय सध्वराज्य--जागीरी इलाकों की कुव्यवस्या--महाराणा प्रताप 
विश्वविद्यालय । 
जयपुर--शांसन--ब्यवस्थापक सभा--मालगुजारी और स्याय-- 
म्युनिसपेलदियाँ औरपं चायर्तें---शिक्षा आदि--जागी रदारी---विशेष वक्तव्य 
शाहपुर--उत्तरदाई शासन--विधान की कुछ ब्योरेवार बाते-- 
राजाधिराज की स्वीकृति--विशेष वक्तव्य | 
है पृष्ठ १३४४०-- १७७ 
छब्बीसवां अध्याय 
सर्ष्यभारत के राज्य 
[ गवालियर, इन्दौर, भोपाल, रीवा ] 
छोटे राज्यों के लिए, संयुक्त व्यवस्या--मध्यमारत और राजपूताना 
-“नागरिक स्वतंत्रता की कमी । 
गवालियर--शास्न--व्यवस्थापक मंडल--न्याय--पआ्रार्थिक स्थिति 


[ श८ | 


“-नागरिक अधिकार--जागीरी इलाकों की ब्रांत--विशेष वक्तव्य | 
इन्दौर--समंत्री--व्यवस्थापक परिप्रद--न्याय--जिलों का प्रवन्ध-- 

स्थानीय स्वराज्य--शिक्षा--नागरिक अधिकार--विशेष वक्तव्य | 
भोपाल--साधारण परिचय--प्रबन्धकारिणी समा--व्यवस्थापक 

परिषद--न्याय--स्थानीय स्वराज्य--शिक्षा आदि-शासन सुघारों 


के 


की बात | ह 
रीवा--स्टेट कौंतिल---सलाहकार समिति--न्याय कार्य--म्युनिस- 
पेलटियाँ और अन्य बातें--महाराज्ा पर अभियोग--महाराज का गद्दी 
से उतारा जाना--विशेष वक्तव्य--सुधारों की घोषणा ! 
हा पृष्ठ १७७--१६ ३ 


सत्ताइसवाँ अध्याय 


ु हैदराबाद 
'इध राज्य की विशेषताएँं--बरार का सवाल--शासन प्रबन्ध-- 
व्यवस्थापक परिषद--सन्‌ १६४६ के सुधार-- मुसलमानों का पत्षुपात-- 
व्यवस्थापक सभा के अधिकार-न्याय--स्थारनीय स्वराज्य--शिक्षा 


आदि--नागरिक अधिकार--इलाकों की दशा--निजाम और भारतीय 
संघ । पृष्ठ १६३--२२४ 


'. .. अध्याय अठाइसवां 
बम्बई प्रान्त के राज्य 
[ ओंध और सांगली ] 


ऑआंध--शासक की विशेषता--सन ' १६३६ का विधान; शासन- 
प्रबन्ध-- व्यवस्थापक सभा--ब्रजट--त्याय--स्थानी थ शासन-- शिक्षा 


--नागरिक अधिकार--विशेष वक्तब्य; भावी कार्यक्रम | 
सांगली । पृष्ठ २०४--१२१२ 


[ १६ ] 


उन्तीसवाँ अध्याय 
दक्षिण के राज्य 
'«  [ मैसूर, तरावणकोर, कोचीन ] 
दक्तिण के राज्यों की विशेषता । मेंतूर --शासन सुधार और भारत- 
सरकार--शासन-प्रबन्च--व्यवस्थापक मंडल्ल--शिक्षादि--नागरिक 
अधिकार--विशेष वक्तव्य । 
तचरावणकोर--एक उन्नत राज्य --- शासन-प्रबन्ध--व्यवस्थापक 
मंडल--न्याय--शिक्षादि--नांगरिक अधिक्रार--विशेष वक्तव्य | 
फोचीन--शासन प्रबन्ध; उत्तरदाई शासन की घोषणा--व्यवस्यापक 
परिषद--न्याय--शिक्षा--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ २१३---२२५ 
तीसवाँ अध्याय 
अन्य देशी राज्य 
सयुक्तप्रान्त के राज्य--सिक्षम और भूटान--बंगाल के राज्य-- 
श्रासाम के राज्य--उड़ीसा के राज्य--मध्यमारत के राज्य--विशेष 
वकच्य | बक्से एष्ठ २२४--२ २६ 
इकत्तीसवाँ अध्याय 
दंशी राज्यो से नागरिक अधिकार 
प्राचीन भारत से मागरिक्त अधिक्रार-सन्‌ श्ष४श७ के बाद का 
दमन--देशी राज्यों की स्पिति--ञ्रावश्यक सुवार--नागरिक स्वाधीनता 
साप । “४४5 २२६--२३४ 
वत्तीसर्वा अध्याय 
राजाओं का कतंव्य 
ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति--नयी परिस्थिति--राजाओओं की छुत्नछ्ाया ! 
--राजतन्त्र में हमारी आवश्यकताएं-राजा महाराजा गम्मौरता से 
विचार करे। पृष्ठ २३२३---३४० 


र्‌ देशी राज्य शासन 


प्रकाशन में देशी राज्यों का जो विवरण दिया गया, उसके हिसाब 
से उनकी सख्या भ८४ थी। इध वर्ष (१६४७) विधान सभा के लिए 
; देशी राज्यों सम्बन्धी जो वक्तव्य, सरकारी तोर पर तैयार किया गया 
था, उसमें भी ५८४ देशी राज्यों का ही विवरण दिया गया है। बात 
यह है कि अधिकांश राज्य बहुत छोटे-छोटे हैं, इनमें से कुछ को 
दुसरों से मिला कर, या अलग करके सरकार ने समय-समय पर 
इनकी सख्या में कमी-वेशी की है । 

ज्ेत्रफल ओर जनसंख्या की दृष्टि से विविध राज्यों में बड़ा श्रन्तर 
है। श्री० शान्तिधवन जी ने सन्‌ २६१६ में हिसात्र लगा कर 
बताया या कि ज्षेत्रफल, जनसख्या ओर श्राय के विचार से ध८४ देशी 
राज्यों का वर्गीकरण किस किस प्रकार होता है।| उनका दिया हुआ 
जनसख्या और आय का व्योरा तो श्रव बहुत बदल गया है, इसलिए यहाँ 
सिफ क्षेत्रफल के विचार से किया हुआ वर्गीकरण दिया जाता है-- 
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+ ब्हांट आर दि शन्डियन स्टेट्स ? 


विषय प्रवेश ३ 


इस प्रकार कोई कोई राज्य अपने बिस्तार में भारतवर्ष के एक-एक 

प्रान्त के बराबर है, कुछ रियासते यहाँ के एक-एक जिले या तहसील 
के बराबर हैं, और बाकी सब तो मामूली कस्बे या गॉव जैसी या उन 
से भी गई-बीती हैं। ऐसे राज्य अंगुलियों पर गिने जाने योग्य ही हैं, 
जो अपने निजी साधनों के बल पर धुव्यवस्थित और लोकोपयोगी 
शासन चला सकें-ऐसे मा तो अनेक राज्य हैं जिनमें सौन्सो 
आदमी मी नहीं रहते ओर जिनकी सालाना आमदनी सो रुपये 
से भी कम है। ऐसे 'राज्यः ओर इनके 'राजा? अजीब दिल्लगी की 
चीज़ हैं । 

देशी राज्यः का अथर-देशी राज्यों सम्बन्धी अन्य 

वातों से पहले हम देशी? और 'राज्य” आदि शब्दों पर कुछ विचार 
करले' | अगरेज। माषा के 'नेटिव? शब्द को जगह हिन्दी में देशी शब्द 
का व्यवहार होता है। परन्तु अंगरेज प्रायः 'नेटिव? शब्द का प्रयोग 
अ्रपमान-पूचक भाव से करते हैं। इसलिए यहाँ आन्दोलन होने पर 
उसकी जगह अक्सर 'इडियन? (भारतीय) लिखा जाने लगा । मारत- 
वर्ष के देशी राज्यों को श्रत्र 'नेटिवः स्टेद्सन कह कर “इंडियन! 
स्टेट्प कह्दा जाता है। हिन्दी में देशी शब्द “भारतीय? या जो विदेशी 
न हो! श्रर्थ में पहले की तरह चला जा रहा है । 

'राज्य'ं एक पारिभाषिक शब्द है, जो उत जनसमूह के लिए, काम 
आता है, जिसक्रा राननीतिक सगठन हो, और जो अपने ज्षेत्र में पूर्ण 
स्वतन्त्र हो, किसी दूधरे के अ्रधीन न हो । इस तरद्द राज्य के ये तत्व 
होते हं--( १) जनता, (२) भूमि, (३) राजनीतिक संगठन और (४) 
प्रभुत्व शक्ति | इस वात का ध्यान रखते हुए मारतवर्ष के देशी राज्यों 
में से किसी एक को भी असल में राज्य? नहीं कद्दा जाना चाहिए, पर 
व्यवहार में इनके लिए, अंगरेजी फा 'ध्टेट” शब्द काम आ रह। हैं, ओर 
हिन्दी में इन्हें राज्य कहे जाने में कोई आपत्ति नहीं मानी जाती । 


छे देशी राज्य शांसन 


सन्‌ १६३५ के भारतीय शासन-विधान के अनुसार: भारतीय या देशी 
राज्य ऐसे किसी भी प्रदेश को कद सकते है, जो ब्रिटिश भारत का भाग 
न हो, ओर जिसे सम्राद्‌ (इंगलेड के बादशाह ) ने राज्य मान 
लिया हो, चाहे वह राज्य कहा गया हो, था रियासत या जागीर या 
और कुछ । इस प्रकार भारत के देशी राज्यों के सम्बन्ध में मुख्य 
लक्षण यही रह जाता है कि सम्राट ने उन्हें राज्य माना है। 

चीफ! और 'प्रिंसः--राजाओं के लिए प्रायः 'प्रिसत और “चीफ! 
दो अगरेनी शब्दों का उपयोग होता है, इनके बारे में भी कुछ विचार 
कर लेना उपयोगी होगा । 'चीफ? का अर्थ है--सरदार या मुखिया | इस 
शब्द का प्रयोग श्रफरीका थश्रादि के जगली सरदारों के लिए'भी होता 
है, इसलिए यह कम आदरसूचक दो गया है। बड़े राजाओं के लिए 
इसका उपयोग नहीं होता, छोटे राजाओं को ही चीफ कहा जाता है। 

बड़े राजाओं को “प्रिंस! कहा जाता है। प्रिंस का श्रथ है 
राजकुमार? | इस शब्द का उपयोग राजाश्रों के लिए होने से यह 
समस्या पैदा हुई कि राज्ाश्रों के पुत्रों को क्या कहा जाय ! पहले 
महायुद्ध के बाद क्रिसी-किसी युवरात्न के लिए प्रिंस शब्द का व्यवहार 
होने लगा, जैमे इन्दौर और द्देदराबाद श्रादि'के. युवराज को प्रिस 
कहा जाने लगा ! तथापि किसौ राजा के लिए “प्रिंस! से अधिक 
आदर-सूचक शब्द 'किज्ञ” ( बादशाह ) का उपयोग नहीं किया जाता । 
इंगलैश्ड आदि स्वाघीन देशों के राजा किंग कहलाते हैं। 

' 'दरबार!--'दरबार” का श्रर्थ है, राजसमभा । पर राजपूताना आदि 
में इसका अर्थ राजा माना जाता है। मिसाल के तौर पर जोधपुर 
दरबार कहने से मतलत्र जोधपुर के राजा साहब से होता है। कुछ 
समय से दरबार का श्रर्थ सरकार भी हो गया है। पहले गवर्मेद? 
(सरकार) शब्द ब्रिटिश भारत की प्रवन्धकारिणी संस्था के लिए 
डपयोग में आता था ! श्रव हैदराबाद गवर्मेठ, ग्वालियर गवर्मेंट श्रादि 
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शब्दों का व्यवहार बढ़ता जाता है। यही नहीं, कुछ रियासतों में प्रधान 
मत्री को, इंगलेंड के प्रधान मंत्री की तरह प्राइम मिनिस्टर! भी कहने 
लगे हैं। 

देशी राज्य भारतवर्ष के अभिन्न अंग हैं--देशी राज्यों के 
विषय में विचार करते हुए, हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए 
कि ये भारतवर्ष के ऐसे हिस्से हैं कि इन्हें उससे किसी तरह अलग 
नहीं किया जा सकता। हस बात पर चोर देने की ज़रूरत इस लिए, 
है कि नक्शे में इन्हें पीला, और ब्रिटिश भारत को लाल रंग का दिखा 
कर कुटनीतिश ब्रिटिश अधिकारियों ने सर्वसाधारण के मन में यह 
बात जमाने की कोशिश की है कि भारतवर्ष स्पष्ट रूप से दो भागों 
में बँटा हुआ है| 

भारतवषं जैसे विशाल देश के विविध भागों में, व्योरेवार बातों में 
कुछ श्रन्तर होना स्वामाविक ही है, किन्तु मुख्य-मुखय और महत्वपूर्ण 
वतों के विचार से--संम्कृति, इतिहास, श्र्थनीति, राजनीति और रक्त- 
सम्बन्ध आादि की दृष्टि से--भारतवर्ष एक और श्रखंड है। इस्के 
नक्शे में लाल और पीले दिखाये जानेवाले मेद बनावटी हैं । इन 
दोनों भागों का चोली-दामन का साथ है। ये अ्रलग-झलग न अपनी 
आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, न विदेशियों से अपनी रचक्चा कर सकते 
हैं। इन्हें राजनेतिक मामलों में भी एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखना 
आवश्यक है । 

व्यापार कौ ही वात लीजिए । झ्राजऊल व्यापार-नीति ऐसी चल 
रही है कि कोई देश संखार से अलग रहने का दावा नह्टों कर सकता; 
फिर, देशी राज्य और शेष भारत तो अलगन्श्ब॒लग देश भी नहीं हैं, 
ये तो एक हो देश के भिन्न-भिन्न बिखरे हुए भाग हैं, आपस में मिले 
हुए पड़ोसी हैं। ये दोनों मांग आपस में सहयोग करके अपने व्यापार 
को रच्चा कर सकते हैं, अपने आप को संशार की व्यापारिक शक्तियों 
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की लूट से बचा सकते हैं| श्रगर ये श्रलग-अलग रहें तो एकनदुमरे 
को हानि पहुँचावेगे और साथ ही दोनों बाहरी -शक्तियों की लूट के 
शिकार होंगे । 
यही बात रक्षा के सम्बन्ध में है। देशी राज्य अपनी रक्षा का 
प्रबन्ध शेष मारत से अलग रहकर नहों कर सकते। न यही आशा 
की जा सकती है कि इनमें से कोई एक भाग किसी चाहरी राज्य की 
सहायता से अपनी रक्षा करने में सफल हो सकेगा । पहले इन दोनों 
भागों का आपस में सहयोग होना चाहिए, फिर आवश्यकता हो, तो दुसरों 
की भी सहायता ली जाय | यदि इनका सहयोग न हो, और इनमें से 
प्रत्येक भाग दूसरे राष्ट्रों की सहायता का आसरा लेना चाहे तो वह 
बहुत खतरनाक होगा; खर्चीला होने के साथ इन्हें पराधीन बनाने वाला 
भी हो सकता है। ह 
राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी प्रमुख विषयों में देशी राज्य और ब्रिटिश 
मारत का पहले से सहयोग रहा है | इन दोनों भागों/के अधिकारी माल- 
' गुजारी, आर्थिक व्यवस्था, यातायात, पुलिस और न्याय श्रादि के 
मामलों में एक-दूसरे की सहायता लेने के लिए वाध्य होते हैं। अन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में दोनों मार्गों के निवासियों की कठिनाइयों तथा अरसु- 
विधाएँ समान हैं, और उन्हे दूर करने में किसी अकेले के प्रयत्न को 
सफलता मिलने की सम्भावना बदुत कम होती है। इस लिए देशी 
राज्यों को शेष भारत की राजनीति और शासनपद्धति से संगठित 
होना श्रावश्यक है | उनकी यथेष्ट उन्नति और प्रगति ब्रिना भारतवर्ष 
के सपुचित उत्पान के नहीं-हो, सकता | 


दूसरा अध्याय 
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जातु राज ग्रिय प्रजा दुखारी | 
सो तृप अव्सि नरक अ्रधिकारी ॥ 


>८ | >र 
देहिक देविक भौतिक तापा । 
राम राज नहि काहुहिं व्यापा॥ 
--रामचरित मानस 


“ भारतवषं के देशी राज्यों सम्बन्धी अ्रन्य बातों का विचार करने से 
पहले हमें यह ज।न लेना चाहिए कि राजा और राज्य के विषय में 
भारतीय आदर्श क्‍या रहा है; और यदि भविष्य में देशी राज्यों को 
रहना है तो उन्हें कैसा होना चाहिए । 

प्रचीन भारत में प्रजातंत्र-- भारतवर्ष में राजा श्र राज्य तो 
बहुत पुराने ज़माने से रहे हैं, पर इनका स्वरूप या आदर्श हमेशा एक 
ही नहीं रहा, वह समय-समय पर बदलता रहा है। प्राय३ लोगों में 
यह भ्रम फैला हुगआ्मा है कि प्राचीन भारत में राज्य एकतंत्री ही होते थे, 
अनियन्त्रित राजसत्ता हिन्दू राजव्यवस्था का श्रनिवार्य अंग है, और 
और यहाँ क्षत्रिय श्रादि शासऋ न्रिकुश रहते श्राये हैं। इतिहास से 
यह बात मिथ्या ओर निराधार सातब्रित होती है। वास्तव में यहाँ प्रन्ञा- 
तेंत्रों की प्रधानता रही हे | प्रजातन्त्र दो प्रकार के होते ये--(१) ऊियी 
एक ही जाति के आदमियों के । इन्हें गएणतत्र फहते थे। भष्ामारत के 
शान्तिपवे में श्रनेक गणनराज़्यों का उल्लेख है| भीष्म पितामह ने इन्हें 
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बहुत बलवान बताया है। उत्त समय अज्ग, बद्ध, कलिज्ञ, शिवि 
( मेवाड़ ) आदि सब प्रान्तों में गण-राज्य फैले हुए थे। ( २) कई- 
कई जातियों के मिले हुए आदम्रियों के प्रजातंत्र । इन्हें संघतन्त्र कहा 
जाता था। आचार्य कोटिल्य ने अपने सुप्रसिद्ध प्रन्ष अथशास्त्र! में 
सों का विस्तारपूर्वक विचार किया है। मौर्य सम्राठों ने अपने साम्राज्य 
की स्थापना के प्रयत्न में अ्रनेक संघ राज्यों को नष्ठ किया, तो भी बहुत 
से बचे रहे, जिनसे मित्रता करने 'में ही उन्होंने ग्रपना कल्याण 
समझा । ५ 

किसी समय गण-राज्यों की परिषदों के सदस्य ही राजा? कहलाते 
थे । कृष्ण, के समय बरासंध ने साठ इज़ार राजाश्रों को बन्दी कर रखा 
था, इसका श्रर्थ यह नहीं है कि सांठ हज़ार श्रलग-श्रलग राज्यों के 
प्रधान शासक कैद थे, बल्कि यही है कि गणन राज्यों के साठ हजार 
प्रतिनिधि श्रथवा गण-परिषदों के साठ हजार सदस्य कैद हुए थे | इसी 
तरह जो यह कट्दा जाता है कि लिच्छुवी संघ में ८४ हजार राजा” थे, 
तो इसका मतलब यही है कि उस संघ के इतने सदस्य थे | 

राजतंत्र--पहले शासकों या मुखियाओ्रों का चुनाव उनके गुणों 
के आधार पर होता था । धीरे-घीरे शासक का पद पुश्तैनी या वंशानु- 
गत होने लगा । इस त्तरह राजसत्ता की नींव पड़ी । परन्तु यह राजसत्ता 
वत॑मान राज-व्यवस्था से जुदा ढंग की थी। राजा श्रपना मुख्य कार्य 
प्रजा की रच्चा करना समझता था, और उसी में लगा रहता था, राज्य- 
विस्तार, युद्ध, प्रजा के दमन और शोषण ञआ्रादि की उस व्यवस्था में 
विशेष गंजायश न थी । धीरे-धीरे राजतत्र बढ़ता गया। पीछे गौतम 
बुद्ध के प्रभाव से उसकी प्रगति रुकी और एशिया में फिर संघ तंत्रों 
का विध्तार होने लगा ।# बुद्ध का देदान्त होने के बाद राजतंत्र ने 





श्मुहस्मद साहब ने मी राजतंत्रों के विस्तार को रोकने श्रीर अम्हूरियतें (संघ- 
तंत्र) स्वापित करने की भावना का अच्छा प्रचार किया । 
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ने फिर जोर पकड़ा । 

आय सम्राट और उनकी नीति -साम्राज्यवादियों ने ब्राह्मण 
धर्म की दुह्ाई देकर प्रजा को बौद्धों के विरुद्ध उमारा और लड़ाया | 
अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने भले-बुरे सभी उपायों से काम लिया | तथापि 
यहाँ हजारों वर्ष तक अनेक प्रजातंत्र पुरानी शैलों से काम करते रहे । 
धीरे-घीरे यहां अधिकतर एक्ृतत्र राज्य या साम्राज्य स्थापित कराने 
की भावना बढ़ने लगी । यद्यपि कभी-करमी कुछ शासक बहुत स्वेच्छा- 
चारी ओर अत्याचारी भी हुए हैं (प्रजा ने उनका खूब विरोध 
किया है), प्रायः यहां के आये सम्राठों की नीति यह रही है कि अपने 
साम्राज्य के सब भागों पर स्वयं शासन न करके केवल कुछ भाग को 
ही अपने प्रत्यक्ष नियत्रण में रखा जाय, ओर शेष भागों के स्थानीय 
शासकों ओर स्वतन्त्र पंचायतों या जातियों से अपनी प्रभुता स्वीकार 
फरायी जाय, एवं विशेष श्रवसरों पर उनसे कुछ भेंट या कर आदि 
लिया जाय। इस अकार वे सम्राद्‌ जीते हुए राज्य की राष्ट्रीयता बनी 
रहने देते थे, उसके आन्तरिक शासन-प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करते 
यथे। जहाँ तक सम्मव होता, जीते हुए राज्य के राजपरिवार के ही किसी 
च्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया जाता था; हाँ, वह उत्तराधिकारी 
सम्राट्‌ की प्रसुता मानता, तथा सम्राद सम्बन्धी उत्सव आदि में 
उपस्थित होता श्रौर अपनी हैसियत के श्रनुसार कुछ उपहार मी देता 
था |-इस प्रकार साम्राज्य में सम्राद के अतिरिक्त अनेक स्थानीय 
शासक ऐसे होते थे, जिन्हें श्रपने-अपने क्षेत्रों में राजननेतिक स्वाघोनता 
होती थी, जो अपने-श्रपने राज्यों में निर्धारित कायदे कानून और 
शाचन-नीति प्रचलित करते थे । 

पाठक जा-ते हैं कि रामचन्द्र जी ने रावण की लंका जीतने पर 
उसे कोशल राज्य में नहीं मिलाया, वरन्‌ रावण के भाई विभीपषण 
फो ही वहां की राजगद्दी दी | इसो तरह भ्रीकृष्ण ने कंस को मारने पर 

ब्र्‌ 
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मथुरा की राजगद्दी पर उसके पिता उग्रसेन को बैठाया, जरासंघ को 
मार कर मगध का शासक उसके पुत्र सहदेव को बनाया, और शिशु- 
पाल को मारने पर चेदि (जब्बलपुर) के राज्य के लिए उसके पुत्र को 
राजतिलक दिया। नये उत्तराधिकारी अपने क्षेत्र का शासम-प्रशन्ध 
करने में स्वतन्त्र रहे, केवल सम्राट की प्रभुता मानते रहे । 

राजाओं की स्थिति--पराजित या ध्ञधीन राज्यों सम्बन्धी इसी 
प्रकार की नीति के प्रचलित रहने का परिचय हमें पीछे के इतिहास में 
भी मिलता है। श्रशोक का साम्राज्य हो, गुप्त काल हो, या सम्राट 
हषंवर्धन का समय हो, अनेक छोटे-बड़े राजा सम्राद को छन्नछाया में 
अपनी स्वाधीनता का उपयोग करते रहे | सम्राट के लिए इन राजाओं 
को पदच्युत करने का अवसर बहुत कम आता था, कारण ये अपनी 
प्रजा को संतुष्ट रखते थे, मनमाने कायदे-कानून नहीं चलाते थे, और 
नित्य नये करों से जनता को पीडित नहीं कैरते थे । बाघ्तव में नियमों 
या कानूनों का आधार राजसत्ता न मानी जाकर धमंशात्त्र माने जाते 
थे, जिनकी रचना निलों भी, निर्भीक, ते जस्वी ओर लोऋहितैषी आचार्या 
द्वारा होती थी | जब कभी धमंशासत्र के आदेशों को समभने में कुछ 
कठिनाई या संदेह होता था, तो बड़े-बूढ़े बुजुर्गों और विद्वानों की राय 
ले ली जाती थी। यही बात करों के सम्बन्ध में थी। प्रायः कर 
धमंशासत्र के अनुसार परम्परा से चले आते थे, यदि किसी विशेष 
परिध्यिति में राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे कर पर्याप्त न 
होते तो राजा गज्य के महात्नों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से परामर्श 
करके विशेष आय की व्यवस्था करता था | 

राजा के कतंव्य--प्राचीन काल में यहाँ राजा के कतंव्य क्या माने 
जाते ये, तथा शामन-नीति क्‍या होती थी, इस सम्बन्ध में हिन्दू घर्म- 
शास्त्रों श्रोर महा भारत आदि में बहुत खुलासा लिखा हुआ है। हम तो यहाँ 
दो एक खान-खास बातों का ही ज़िक करते हैं। सबसे पहले स्मृति 
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बनाने वाले मनु ने बताया है कि राजा को परमात्मा ने बनाया ही 
इसलिए है कि वह प्रजा की रक्षा करे। वह राष्ट्र से वार्षिक बलि 
(कर ) ले ओर जनता से पिता को तरह व्यवहार करे ) जो राजा प्रजा 
को कष्ट देता है, वह जल्दी ही नष्ट थे जाता है| कोटिल्य ( चाणक्य) 
ने अपने अ्रथशार्त्र में आदर्श राजा की कल्पना ऋरके कहा है कि उसे 
काम, कीघ, लोभ, मान, मद आदि त्याग कर अपनी इन्द्रियों पर 
विजय पाने की साधना करनी चाहिए. । इसके विरुद्ध व्यवहार करने 
से, इन्द्रियों के वश में होनेवाला राजा चारों समुद्र तक फेली हुई 
भूमि को राजा को भी विनष्ठ कर देता है | 

हिन्दू शास्त्रों के अनुसार राजघर्म का मुख्य सिद्धान्त यह था कि 
राजप्रबन्ध ऐसा उपकारी बनाया जाय, जो प्रजा के लिए हितकारी और 
सनन्‍्तोष जनक हो, ओर देश काल का ध्यान रखते हुए राज्य के कार्यो 
सें जनता को अ्धिकाधिक भाग लेने का अवसर दिया जाय । 

राजाशों में विकार; मुसलसानो का शासन--प्राचीन काल 
में राजा प्रायः शासन सम्बन्धी आदर्श का ध्यान रखते थे। पीछे घोरे- 
घीरे यह बात जाती रही । राजाश्रों में लोम और स्वार्थ बढा | वे बुरे- 
भत्ते सभी उपायों से अपना राज्य बढ़ाने लग गये। इससे 
उनमें एक-दूसरे के प्रद्धि ईर्षा और शत्र्‌ ता के भाव पैदा हुए. | कमी- 
कभी उन्हें विल्ञासिता या ऐयाशी ने भी आ घेरा । ग्यारहवी-बारहवों 
सदी में राजाआ के दुगंए और उनकी निबंलता साफ जाहिर हो गई । 
अचब जोशी ले मुसलमानों के हमलों का सफल होना स्वामाविक था | 
घीरे-घोरे वे दिल्ली के तख्त पर बैठने लगे । उन्होंने योड़े-बहुत भेद से 
प्राचीन शासनपद्धति अपनायी । श्रसल में ऐसा किये बिना उनकी गुजर 
भी न थो। तेरहवीं सदी से तीन सौ वर्ष के श्रन्द्र पाँच खानदानों के 
बादशाह हुए। उनमें कोई स्थिरता न थी; उनके शआ्ररथिक साधन भी 
परिमित थे। निदान, शासन में इृढ़ता न शआयी । 


श्र देशी शज्य शासने 


सोलहवीं-सतरहवीं सदी में अकबर आदि मुगल बादशाहों ने श्रपनी 
शक्ति अच्छी तरह केन्द्रित की, ओर भारतवर्ष में एक प्रबल राजसत्ता 
बनी रही, जिसमें जनता की सुख-समृद्धि बढ़ती गयी। पर पाछे 
श्रोरग्जेव की साम्प्रदायिक मेद माव की नीति ने अनर्थ ' कर डाला | 
उसके घामिक या जातिगत पत्चपात तथा उसके उत्चाधिकारियों की 
निबलता और विल्ञासिता आ्रादि के कारण साम्राज्य को कमजोर करने 
वाले सांघन जुद गये । अततुष्ट राजपूत अन्न सद्दायक न रहे, जाठों ने 
आगरा और मथुरा आ्रादि पर अधिकार जमा लिया। दक्षिण भारत में, 
भिन्न-भिन्न प्रान्‍्तों के सूवेदार प्रायः स्वाधीन हो गये। शान्त्र और 
सहिषपु सिक्‍्खों ने सैनिक रूप घारण करके पंजाब, पश्चिमोत्तर भारत 
तथा अफगानिस्तान श्रादि में अपना राज्य स्थापित कर लिया। मध्य 
प्रदेश में शिवा जी ने महाराष्ट्र-निर्माण का काय किया; उनके उंत्तरा- 
घिकारी पेशवाश्रों की शक्ति बढ़ती गयी, यहाँ तक्र कि एक बार दिल्ली 
पर भी उनका अधिकार हो गंया | अस्तु, अ्रठारदवी सदी में यहाँ कई 
शक्तियीं का उदय हुआ | देश मर के शासन-सच्यलन की दृष्टि से, 
इनमें से किसी का यथेष्ट संगठन या विक्नास नहीं होने पाया था कि 
दूसरी घटनाएं अपना प्रभाव दिखाने लगीं । 
अगरेजों का आगसन--हुआ यह कि इस बीच में डच, 
मैसीसी, पुर्तंगीज और अग्रेज झ्रादि योरपीय ज्यतियों के साइसी 
पापरियों ने यहाँ आकर अपने अड्डे जमा लिए । इनकी 
ई कम्पनियों स्थापित हुई! । कालान्तर में ये बातियाँ 
पंसी होड़ के कारण आपस में लड़ने लगीं। फूट, श्रश्ान या लोम- 
7, इन लड़ाइयों में कितने ही भारतवासियों ने भी भाग लिया; कुछ 
 पद्ष की ओर रहे, कुछ दृधरे पक्ष की ओर। क्रमशः कुछु बल 
र ये योरपीयं शक्तियाँ भारतवर्ष के यजा महाराजाश्रों से मी लड़ीं। 
शक्तियों में आखिर अंगरेजों का पलड़ा मारी रह । उनकी इरेकर 
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वेजय से आगे का रास्ता साफ होता गया; जीते हुए एक हिस्से के 
जन घन से दूसरे हिस्से पर अधिकार करने में मदद मिलती गयी । 
इस तरह भारतवासियों के सहयोग से, इनकी तलवार ओर इनके है 
से से अगरेज यहाँ अ्रपनी इकूमत कायम करने लगे | 
भारत य आदशे; रामराज्य--यहाँ हमें खास बात यही कद्दनी 
है कि प्राचीन काल में यहाँ शासन का आदर्श रामराज्य माना जाता 
था। श्रत्र भी स्वंप्ताधारण लोग उसे ही आदर्श मानते हैं । 
'रामचरित मानस? के उत्तरकाँड में भ्री० गोस्वामी ठ5लसीदास जी ने 
ऱमराज्य की रूपररेखा बताते हुए कहा है--- 
बयरु न करु काहू सन कोई । 
राम प्रताप बिषमता खोई ॥ 
देहिक, देविक, भोतिक तापा | 
राम राज नहीं काहुहिं व्यापा ॥ 


सत्र नर करहिं परस्पर प्रीती । 
चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती | 


अल्प मृत्यु नहिं कवनिठ पीरा ।_ 
सब सुन्दर सब निरुज' शरीरा ॥ 
, नहिं दरिद्र कोक हुखी न हीना । 
नहिं फोठउ शअवुष न लच्छुन हीना ॥ 
सब शुनश पंडित मंत्र शानी। 
सब कृतज्ञ नहिं. कपट समानी ॥ 
इस प्रकार रामराज्य में ये बाते श्रा जाती हैं;--(१) अवेर 
अर्थात्‌ आपसी लड़ाई-भंगड़े का अभाव, (२) विषमता का नाश-- 
सब वर्गो' में समानता, (३) सब प्रकार के दुखों का निवारण, (४) प्रेस- 
भाव, मेलजोल या भाईचारा, (५) स्वघर्म या कर्तव्य का पालन, (६) 
वस्थ और दीधोयु होना, श्रौर (७) गुणवान शानवान होना। 


(९2, ” देशी राज्य शासन , 


भ० गांधी के विचार--महात्मा गांधी प्रायः कहते हैं कि में 
भारत में रामराज्य स्थापित होते देखना चाहता हूँ । उनकी कब्पना 
के अनुसार रामराज्य, कैसा होगा ! रामराज्य का श्रथ पृथ्वी पर प्रभु 
का राज्य किया जा सकता है | राजनातिक दृष्टि से उसे पूर्ण लोकतत्न 
कह सरते हैं--ऐसा लोकततन्न जिसमे ,घन,, सम्पत्ति, जाति, रंग, वर्ण 
स्त्री पुरुष आ्रादि की सभी विषमताएँ जाती रहेंगी । ऐसे राज्य में भूमि 
ओर शासनन्तत्ता पर प्रजा का अधिकार होगा। न्याय सब के लिए 
सुलभ होगा, सस्ता होगा, उसमें देर न लगेगी. और उसमें किसी के भी 
प्रति श्रन्याय न होगा, सब को भ्ोलने और लिखने, पूजा-पाठ- करने 
की पूरी आजादी रहेगी--यह सब इस लिए कि उसके सभी नागरिक 
अपने लिए बनाये कानूनों का स्वेच्छापूवंक पालन करेंगे । ऐसे राज्य 
का आधार सत्य और अहिसा दी होगी, ,औ्रौर उसके निवासी सम्पन्न, 
प्रसन्न और स्वालम्त्री होंगे । थ् द 
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तीसरा अध्याय 
. देशो राज्य ओर कंम्पनी 


मैं साम्राज्यों के ढेर लगा दूँगा, और विजय पर विजय तः् 
भालगुनारा लाद दूंगा । में इतनी शान, इतना घन और इतनी सत् 
एकत्र कर दूंगा कि एक बार मेरे महत्वाकाँज्षी और लोलुप स्वाम 
भी त्राहि त्राहि चिल्लाने लगेंगे |! 
| --लाडड वेलेजली के एक पत्र से 
. भारतवर्ष में अंगरेजी राज की स्थापना--मोदे हिसाब से य 
कहा जा सकता है कि भारतवष में अ्गरेज्ञी राज सन्‌ १७५७ ई० 
स्थापित ,हुआ ।_ स्थानीय शासकों की निर्वलता का विचा 


है 
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करके अंगरेज अपनी शक्ति बढाने की फिक्र में रहते थे; 
उन्होंने कलकत्ते के किले में सैनिक तैयारी, की । बंगाल के 
तवाब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। इस पर दोनों में 
नड़ाई ठन गयी। नवाव के लोभी सेनापति मीरज़ाफर आदि 
ने ऐन समय पर नवाब फो धोखा दिया; उधर अगरेज सेनापति 
सलाइव और वाठसन ने बड़ी युक्ति और चालाकी से काम लिया | 
निदान, खासकर अपनी संगठन शक्ति और कूठनीति से अंगरेज सन्‌ 
१७४७ ६० में ज्ञासी की लडाई में विजयी रहे | 

इस लड़ाई में मीरजाफर अ्रंगरेजों से सिल गया था। वह अब 
बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसने भी अंगरेजों को खूब घन 
लुठाया, कुछ भूमि पर (जिसे श्र 'चोबीस परगना? कहते हैं) ज़मीदारी 
का श्रधिकार, तथा कुछु विशेष व्यापारिक अधिकार दे दिये | वह 
'उनका आदमी” था; अपने पद की रक्षा के लिए उनका श्राश्नित था | 
वह नाममात्र का नवाब था, वास्तविक शक्ति अंगरेजों के हाथ में 
आगयी थी | जब उनकी उससे न निभी, उन्होंने उसे गद्दी से उतार 
दिया और उसके सम्बन्धी मीरकासिम को नवाब बना दिया। उसने 
कम्पनी के ग्रादमियों की श्रनीति रोकनी चाही, संघर्ष बढ़ता गया। 
अन्त सें मजबूर हो उसे युद्ध छेड़ना पड़ा। उसने सम्राद शाहआ्आलम 
(दुसरे) ओर श्रवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला की सहायता ली | 
सन्‌ १७६४ में बकसर की लड़ाई हुईं, उसमें कम्पनों जीत गयी । 
अगले वर्ष सधि हुई, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इससे 
सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कम्पनी को दे दी । 
दौवान को मालगुजारी वसूल करने और ख्चे करने का श्रघिकार 
होता है | इस प्रकार कम्पनी एक व्यापारिक समुदाय मात्र न रहकर 
शासक बन गयी ध्यान देने की बात यह है कि कम्पनी ने इस झव- 
सर पर अपने आपको सम्राट का 'बफादार नौकर! (फेपफुल सर्वे) 
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माना था। इसके सो वे के भीतर अंगरेज .बफादार नौकर? से प्रभुता 
प्राप्त स्वामी बन गये; ये सम्राट के कानूनी एवं वास्तविक उत्तरा 
धिक्रारी हो गये; इस बीच की मंजिलों का इस अध्याय में आगे उल्लेर 
किया जायगा । 

पहले कहा जा चुका है कि मुगल साम्राज्य के हास के समय देश 
के जुदा जुदा हिस्सों के शासक स्वतत्र होने लगे। अधिकॉश भागों ४ 
हिन्दुओं का राज्य तथा.प्रभाव था। विविध प्रान्तीय शासक कहने को 
मुगल सम्राट्र के अ्र्धीन ,थे पर असल में ये अपने-अपने ज्षेत्र में 
स्वाधीन थे | क्‍योंकि कम्पनी को मी बंगाल, विहार ओर उड़ीसा को 
दीवानी सम्राद्‌ की-श्रोर से।मिली थी, उसकी स्थिति अन्य प्रान्तीय 
शासकों के समान ही.थी। इसीलिए. कम्पनी की आरम्म में अवध 
ओर मेथूर आदि से जो संधिर्याँ हुई', वे. उसी प्रकार की थीं, मैसी दो 
बराबरी के पक्षों में होती हैं । 

राज्य-विस्तार--यह तो सब मानते हैं कि श्रारम्म में अंगरेज 
यहाँ व्यापारियों के रूप में आये। परन्तु यहाँ की तत्कालीन राजनीतिक 
परिस्थिति का अनुभव करने पर उनका उद्द श्य और आकाज्षा राज्य- 
विस्तार की हो गयी, या उन्हें मजबूर होकर राज्य का भार ग्रहण करना 
पड़ा, इस विषय में बड़ा मतभेद है। कितने ही लेखकों ने यह हिद्ध 
किया है कि केन्द्रीय सत्ता की निवलता, स्थान-स्थान के शासकों का 
क्रमशः प्रभ्ुुता प्राप्त करना और इनको परध्पर में-संगठन या मेल न 
दोना, वरन्‌ एक दूसरे. की ईर्षा और छीना-कृपटी करना--इन बातों 
से अंगरेजों को यहाँ श्रपनी सत्ता जमाने के लिए प्रबल प्रेरणा हुईं; 
उनकी महत्वाकांच्ा बढ़ती गयी । यद्यपि किसी विशेष समय उन्होंने 
अपनी प्रगति को रोके रखने में भी अपना हित समझता; श्राम तौर से 
उनके सामने विस्तार और वृद्धि का कार्यक्रम रहा, उन्होंने यहाँ राष्ट्री- 
यता श्रौर एकता,कें अ्रभाव से मरसक लाभ उठाया, और छुल, 


देशी राज्य ओर कम्पनी श्छ 


बल, कौशल से, जैसे भी बना, वे अपना राज्य और अधिकार 
बढ़ाते रहे | 
'+. इसके विपरीत, कई एक अगरेन इतिदहास-लेखकों का मत यह 
है कि कम्पनी असल में ब्यापार ही करना चाहती थी, परन्ठु यहाँ 
की अशान्ति के कारण उसे देशी राज्यों से अपनी रक्षा करने के 
लिए स्वतत्र सेना रखनी पड़ी, ओर कभी-कमी श्रपना राज्य भी 
स्थापित करना पड़ा | परन्तु कम्पर्नी की इच्छा यही रहो कि वह देशी 
राज्यों के आपसी भूगड़ों में न पड़े । उसने अपने राज्य के चारों ओर 
एक प्रकार के घेरे की कल्पना अपने सामने रखी, इस सीमा से बाहर 
फे राज्यों से वह कोई राजनीतिक सम्बन्ध करने की इच्छुक न थी। 
यह 'घेरा नीतिः६8 सन्‌ १८१३ ई० तक रही, उसके बाद कम्पनों इसे 
छोड़ने को बाध्य हुईं | यह मत अज्भरेज लेखकों का है | 
कम्पनी की नीति--बात यह थी कि कम्पनी के लिए अपनी 
सुविधा ओर परिस्थिति का विचार मुख्य था। वह जब जेसा उचित 
समभती, भारतीय राज्यों से बर्ताव करती । यहाँ यह कद देना 
आवश्यक है कि सन्‌ १७७२ ईं० तक बंगाल, बम्बई और मदराठ5 प्रात 
में उसका अधिकार काफी बढ़ गया था, अब्र वह व्यापार के साथ 
शासन भी करती थी। पार्लिमेंट में समय-समय पर उसके अधिकारों के 
सम्बन्ध में चर्चा होती थी। पीछे कम्पनी के रुपया माँगने पर, उसे 
ऋण देते समय सन्‌ १७७३ में रेग्यूलेटिंग एक्ट नाम का कानून बनाया 
गया | इससे कम्पनी पर पत्चिमेंट का नियन्नण प्रत्यक्ष रूप से होने लगा । 
सन १७८४ में 'पिद का इडिया बिल! पाम हुश्रा, उससे देशो राज्यों छे 
सम्बन्ध में डदासीनता या अ्यदहस्तक्षेप नोति! & आरमस्म हुई 
इसका आशय यह था कि कम्पनी देशी राज्यों में दखल नदे। 
# | 8 7069 ० फट सिाए्र्‌ ७7०८. 
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परन्तु कम्पनी ने इस नीति का व्यवहार सिर्फ उसी दशा में क्या, जब 
उसे ऐसा करने में फायदा मालूम हुआ | सन्‌ १७६८ में तो यह नीति 
हानिकर समभी जाने से, साफ तौर पर उठा दो गया । ” है 
इसके बाद लाड्ड वेलजली ( १७६८-१८०५ ) ने अपनी नीति 
चलायी, जो सहायक संधि &8 नीति के नामसे प्रसिद्ध है । इसका मतलब 
यह था कि (१) जिम देशों राज्य से सधि है, वह कम्पनी का प्रसुत्व 
माने, (२) वह राज्य अयने बाहरी सम्बन्ध कम्पनी को सौप दे और 
कम्पनी की आशा ( रेजीडेन्ट की सलाद ) बिना, किसी श्रन्य राज्य से 
कोई सम्बन्ध न रखे। (३) वह अपनी सेना घटा दे; उसकी रक्षा का 
भार कम्पनी पर रहे, इसके लिए वह अपने राज्य में कम्पनी की सेना 
रखे, इस सेना का सब खर्च वह राज्य दे, श्रयथवा खर्च के बदले अपना 
कुछ प्रदेश कम्पनी को दे | (४) कम्पनी की श्राशा बिना, किसी अन्य 
योरपीय जातिवाले को अपने यहाँ काम पर न रखे। इससे स्पष्ट है 
कि थोड़े भे समय में कम्पनी ने कैमी प्रगति की। वह श्रन्य राज्यों से 
मित्रता ओर सहकारिता की सनिव करने के स्थान पर अब उन्हें अपना 
आ्राश्रित मानने लगी । इम नीति ने देशी राजाओं के चवर, छुत्र शोर 
सिंहासन आदि बाहरी लक्षणों को हो रहने दिया, और उनके वास्तविक 
अधिकारों को पोलिटिकल विभाग के हवाले कर दिया । राजा नाममात्र 
के लिए रह गये | सहायक संधियों और सहायक सेना ने मानो उनकी 
कमर तोड़ डाली । न उनका यथेष्ट प्रभाव या सत्ता रही और न 
शक्ति ही । बेचजली के शासन ने भारतवर्ष का अन्तर्राष्ट्रीय पद एक- 
दम गिरा दिया | उसे यह बात सददन न हुई कि ठोपू सुलतान विदेशी 
( फ्रॉसीसी ) जनरल रखे श्र फ्रॉसीसियों से संधि करे | इसलिए 
उप्तने अपनी सहायक धंधि! नीति चलाई जिसने यहाँ अदन्वरेज पत्ता 
को बहुत मन्नत कर दिया; यों कहने को सन्‌ १८१३ तक घेरा नीति 
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रही । सन १८१३ के बाद नयी नीति आरम्म हुईं । इसका नाम है, 
आश्रित पार्थक्व नीति! ६8 । पहले कम्पनी यह कहती थी कि हमें अपने 
राज्य तथा अपने सहायकों के राज्य ( जिनसे सहायक संधि हुई है ) से 
ही मतलब है, बाहर के राज्यों से हमारा कुछ वार्ता नहीं। पर अब 
उसने निश्चय किया कि राज्यों के आपसी भगगड़े हैं, और चारों ओर 
अशान्ति है, इसलिये सारे देश पर ही प्रत्यक्ष या गोण रूप से अधिकार 
करना आवश्यक है । निदान, यह आयोजन किया गयाः-- 

(१) सब्च राज्य कम्पनी के आश्रित हों, उनकी रक्षा कम्पनी करे; 
इसके बदले में वे कम्पनी को कुद्स्‍ु भूमि या वार्षिक कर दे । 

(२) कम्पनी राज्यों के मोतरी प्रबन्ध में हस्तक्षेप न करे। 

(३) सब्र राज्य एक दूमरे से जुदा रहें; साधारण पत्र-व्यत्रह्मर के 
अतिरिक्त, उनका आपस में कोई सम्बन्ध न रहे; यदि किसी विषय पर 
दो राज्यों में मतभेद हो तो उसका निपठारा कम्पनी करे और दोनों 
राजा कम्पनी का निर्णय मानें । 

कुशासन और असंतोष--इस नीति से राज्यों के आपसी भगड़े 
तथा अशान्ति अवश्य क्रम हुईं, पर साथ ही उनके शासकों को अपनी 
रक्षा का पूरा भरोमा हो जाने से वे अब बाहरी शजुझ्रों से वेफिक्र होने 
के साथ ही अपनी प्रजा के प्रति वेपरवाह हो गये। कम्पनी ने 
उनके भीतरी प्रबन्व में हस्तक्षेप न करने का बचन दिया था; इसने वे 
अपने राज्य में मनमानी निरकुशता का व्यवद्वार कर सकते थे। कोई 
रोकनेवाला न था। प्रत्ना को नरेशों का मानो व्यक्तिगत सम्पत्ति 
समझे लिया गया; उसकी ओर कम्पनी ने झछु ध्यान नहीं दिया। 
नतीजा यह हुआ कि कई राज्यों में छुशासन होने लगा और प्रज्ञा ऋ 
असनन्‍्तोष बढ़ने लगा। कम्पनी उस्ते चुयचाप्र देखतो रहती, जब बह 
चरम सीमा को पहुँच जाता, अथवा जब उनहा परेणाम कम्पनी श्ररने 
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लिए हानिकारक समझती, तब वह उस राज्य को श्रपनी सेना 
द्वारा परास्त करके अपने राज्य में मिला लेती | कम्पनी ऐसा क्‍यों 
करती थी १ ज्यादहतर, अपने राज्य के विस्तार के लिए, और कभी- 
कभी आत्मरक्षा या लोकह्वित के विचार से | 
लार्ड डलहौजी के शासन-काल (१८४६०३६) में यह सिद्धान्त बना 
लिया गया और बहुत काम में लाया गया कि कम्पनी के अधीन माने 
जाने वाले जिस राजा का कोई पुत्र न हो, उसका राज्य कम्पनी के 
राज्य में मिला लिया जाय। वह राजा कम्पनी की आज्ञा बिना कोई 
लड़का गोद नहीं ले सकता था, और कम्पनी ऐसी आज्ञा आसानी से 
नहीं देती थी । । हे 
कम्पनी का अन्त--सन्‌ (७५७ ह० से तो वर्ष के भीतर कई 
प्रकार की नीति का श्रवलम्बन करके कम्पनी ने अपने राज्य को खूब 
बढाया । अधिकाश भारत पर उसका प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष (देशो नरेशों 
द्वारा ) शासन होने लगा । पर इस राज्य विस्तार का परिणाम कम्पनी 
के लिए अच्छा न हुआ । स्थान-ध्थान पर अखतोष श्रोर विद्रोह की 
भावना पैदा होने लगी, जो श्रन्त में सन्त १८४७ ई० के स्वातंत्र्य- 
युद्ध में प्रकट हुई | विविध कारणों से, जिनके व्योरे की यहाँ आवश्य- 
कता नहीं, मारतवामी उस युद्ध में असफल रहे, और कम्पनी का अन्त 
सम्‌ श्८प्८ यहों का शासन-प्रबन्ध इंगलेंड की महाराणी विक्टोरिया 
को सौंपा गया । 
यद्यपि सन्‌ १८०३ में कम्पनों ने दिल्ली के मुगल सम्राद को अपने 
अघीन कर लिया था, और उस समय से “भारत-सम्राद” अंगरेजों की 
शन पानेवाला। एक कमजोर आदमी था; तथापि अ्ंगरेज अपने 
आपको उसकी 'प्रजाः मानते थे, और उसी से अ्रपने सब अधिकार 
और सत्ता लेते थे | यह बात सन्‌ श्८५७ ई० तक रही, जब अमागा 
सम्राट बहादुरशाह राजक्रान्ति में माय लेने के अमियोग में केदी बनाकर 
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रगून भेजा गया। अंगरेजों का शासन कानून की दृष्टि से, यहाँ सन्न्‌ 
१८५४८ से ही स्थापित हुआ है। 

अंगरेजी राज की स्थापना का परिणाम--भारतवर्ष में अग- 
रेजी राज के धीरे-घीरे श्रधिक दृढ़ होने का एक नतीजा तो यह हुआ 
कि यहा उस राष्ट्रीय. केन्द्रीय ” सत्ता का विकान न होने पाया, जिसका 
होना उस समय की श्रव्यवस्था ओर गड़बड़ी मिट जाने पर स्वाभाविक 
और अनिवाये था | दूसरी बांत यह हुई कि, कम्पनी ने देशी राज्य़ों को 
अपनी छुन्नछाया, में. अमर बनाने का ,प्रग्नत्त ,क्रिया।। सन्‌ १८५७ में 
हमारी आजादी, की पृहली लड़ाई हुई। इसमें, हमारे रजवाड़ों 
का भ्री यथेष्ट भाग था। यह: प्रयत्त बअउफल रहा | इसका आपधार- 
भूत कारण यह था कि जो वर्ग इस, आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा था, 
ओर जो इसके पीछे प्रेरक शक्ति;के रूप, में काम ,-कर रहा था, वह 
वास्तव में वही सामन्तशाही वर्ग था जिसकी शक्ति श्रत्र क्षीण हो चुकी 
थी। कम्पनी ने भारतवर्ष में सामनतशाही को मिटने से बचाया ओर 
उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया | संसार के दूसरे हिस्सों में 
सामन्तशाही जजर होकर मिठटवों जा रही थी, भारतवष में भी 
उसका अन्त हो नाता, पर विदेशी सत्ता ने यह न होने दिया। 
हमारे ऐतिहासिक विकास का स्वाभाविक क्रम रुक गया; ओर इसमें 
सामन्तशाही से छुटकारा पाने के लिए पीछे असाधारण ग्रयत्न करना 
पडा, ओर अ्रभी करना पड़ रहा है। 

भारतवर्ष का शासन ब्रिटिश पालिमेंट के द्वारा होने लगने १२, उसने 
ठेशी राज्यों के सम्बन्ध में क्या नीति निश्चित क्नी, और उसके व्यवहार में 
तमय-समय पर क्या परिवतन हुए, इसका विचार आगे किया जायगा | 


चौथा अध्याय 


श्ज्ज्््ं।|््य्प्स्ध्स्स्ल्ल्ल्ल्च्िि 
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अगर हम सारे हिन्दुस्तान के अंगरेजी जिले बनादें तो कुदरती 
तीर पर हमारे साम्राज्य का पचास साल भी टिकना सम्भव न 
होया | लेकिन अगर॒ हम कुछ देशी रियासते', बिना किसी तरह 
की राजनीतिक सत्ता के, अपने साम्राज्य के औजारों की तरह कायम 
रखें तो हम तब तक हिन्दुस्ताव पर अपनी हकूमत कायम 
रख सकेंगे, जब तक कि योरप में हमारी समुद्री ताकत सबसे ऊपर 
बनी रहेगी । --सर जान मालकम 


भारतीय शासनपद्धति में परिवर्तत--सन १८४७ की घटनाश्रों 
ने ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी भारतीय शासन सम्बन्धी नीति पर 
पर तथा देशी राज्यों सम्बन्धी अपने व्यवद्वार पर ग्रम्मीरता पूर्वक विचार 
करने को वाध्य किया | यद्यपि सन १७७३ से कम्पनी के शासन-प्रबध 
में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ता गया था, यहाँ तक कि 
अन्त में बह बहुत-कुछ अ्रघीन संध्या की तरह हो गयी थी, तथापि 
शासन में नाम तो कम्पनी का ही था. जो श्रसल में एक व्यापारी 
सस्था थी। अ्रत्र ब्रिटिश अधिकारियों को उसके नाम से राजकाज होना 
ठीक न जँचा | इसलिए उसकातथा उसकी संचालक समिति (बो्ड-आफ- 
डायरेक्टर्स ) ओर नियन्त्रण समिति ( बोर्ड-आफ-कंट्रोल ) का अ्रन्त 
किया गया | भारतीय शासन का सीघा सम्बन्ध ब्रिटिश पानेमेंट 
से हो गया। भारतवर्ष के प्रधान शासक गवर्नर-जनरल को 
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वायसराय ( राजप्रतितिधि ) भी कहा जाने लगा। भारतीय शासन- 
कार्य के निरोक्षण ओर नियन्त्रण के लिए एक राजमंत्री ( भारत-मत्री ) 
शोर उसकी क्षमा (इंडिया क्ॉमिन ) की सृष्टि की गयी । 

राजाओं, की वफादारी'-अब देशी राज्यों की बात ले । 
कम्पनी के दुर्दिनों में, अ्धिकाश राजाओं ने अपनी मित्रता का कतंव्य 
पूरी तरह निमाया, यद्यपि इससे वे भारतवर्ष की स्वाधीनता में बाधक 
श्रौर इसलिए भावी विवेकशाल भारत-संतान की दाष्ट में देशद्राही सिद्ध 
' हुए | यदि इन राजाओं ने अ्गरेजों का साथ न दिया होता तो मारत- 
वष का सन्‌ १८५७ से पीछे का इतिहास कुछ और ही होता । इस देशका 
बड़ा भाग ब्रिटिश भारत न होकर स्वांघीन होता, और केन्द्रीय 
सरकार स्वदेशी होती, शायद कुछ स्थानों में सिर्फ भीतरी स्वतत्नता 
वाले राज्य भी होते पर वे इज्ञलैए्ड-नरेश को सम्राद्‌ न मानते तथा 
ब्रिय्श पालिमेंट के नियन्त्रण में न आये होते । 

यद्यपि १८५७ की घटना ने कुछ अंगरेजों को देशी राज्यों की श्रोर 
से चौकन्ना भी किया, किन्तु श्रधिक्रारियों ने उनकी “वफादारी? से 
प्रभावित होकर यदी विचार क्रिया कि उन्हें मित्र बनाकर रखने में ही 
अगरेजी राज्य का द्ित है, संकट के समय में उनका सहयोग चहुमूल्य 
होगा; इसलिए न केवल उनका अस्तित्व बना रहे ( उन्हें अगरेजी 
राज्य में न मिलाया जाय ) वरन उन्हे यथासभव संतुष्ट भी रखा 
जाय । साप्राज्यवादी अगरेजों ने अनुभव किया कि देशो नरेश हमारे 
'वल को बढानेवाले हैं न कि घटानेवाले | ब्रिटिश सरकार की ओर 
से नियुक्त सर्व-प्रथम घायतराय लाड केनिज्ञ ने ( जिसे सन्‌ १८५७ की 
घटनाओं का प्रत्यक्ष श्रनुभव था, और जो कम्पनी के शासन-काल में 
अन्तिम गवरनर-जनरल था ) कहा या कि यदि गदर के तूफान में देशी 
राज्यों ने बाँच का काम न दिया होता तो वह ( दूफान ) इमारी सारी 
सत्ता को बहा ले गया होता !? 


र्‌४ . देशी राज़्य शासन 


. देशी राज्यों को अंगरेजी राज्य में न मिलाने का विचार 
महाराणी की घोषणशा--अगरेज नीतिज्ञों ने यह भी विचार किया 
किया कि यदि देशी राज्यों को अंगरेजी राज्य में मिलाया जाता है तो उनके 
राजा असन्तुष्ट होकर अपनी अ्रपनी प्रजा को सरकार के विदद्ध भड़काते 
हैं, श्रोर अशान्ति बढ़ाते हैं, तथा समस्त भारत में एकूत्रता और 
संगठन, हो ज़ाने से, अंगरेजी राज्य के लिए. बहुत खतरा, हो सकता है | 
इसलिए, उन्होंने यही ठीक समझा कि भारतवषं को राज- 
नीतिक दृष्टि से दो जुदा-जुदा तरह के ठुकडों में विभक्त रखा जाय । 
ये विचार हैं, ,जिनको ध्यान में रखकर महाराणी विक्टोरिया की 
सन्‌ १८५१८ की घोषणा के देशां राज्यों सम्बन्धी निम्नलिलित शब्दों का 
वास्तविक अर्थ सममा ,जा सकता है--ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
उनसे जो सचियोँ या प्रतिज्ञाएं की हैं वे सब हमें मान्य हैं; इस उनका 
शअ्रच्छी तरह पालन करेंगे। हम आशा, करते हैं कि देशी राज्यों का 
औझोर से भी-इस विषय में ऐसा ही कतंव्य पालन किया जायगा। हम 
अपने वर्तमान (भारतीय) राज्य का और अधिक विस्तार नहीं चाहते । 
जब कि हम अपने राज्य या अधिकारों पर किसी को आक्रमण न करने 
देंगे, हम दूसरों के ( राजाओं के ) राज्य या अधिकारों पर भी कोई 
झआाधात न होने देंगे। हम देशी राजाओं के अधिकारों तथा मान 
प्रतिष्ठा का अपने अधिकारों तथा मान-प्रतिष्ठा की तरह सम्मान 
करेंगे |! निदान, ,सन्‌ १८५७ के बाद देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत में 
मिलाना बन्द कर; दिया गया | यही नहीं जता कितआ्रागे बताया जायगा, 
सरकार ने कितने ही नये राज्य भो बनाये | ५ 
जनता. की राजाश्ों के प्रति श्रद्धा--देशी राज्यों सम्बन्धी यह 
नीति निर्धारित करने में अगरेजों ने भावुक भारतीय जनता की मनो- 
बृत्ति और भावना का भी विचार- क्रिया | उन्होंने जान लिया कि यद्दा 
जनसाधारण की पुराने राजवशों के प्रति बड़ी श्रद्धा और ,मक्ति है |पूर्वा 
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ढग के ठाटन्वाट रखनेवाले, दरबारः लगानेवाले, जलूस और सवारी 
निकालने वाले राजाओं और सरदारो से वे'खूउ प्रमावित होते हैं । 
अब तो ज॑धाना बहुत बदल गया. है। श्रनेक राजाओं ने जनता से बहुत 
निदयता और श्रन्याय का व्यवहार किया है और रियासती जनता में 
श्रसतोष श्र क्षोभ बढ़ा हुआ है तो भी जब कभी राजा की सबारी 
निकलती है, या कोई राजकीय उत्सव होता है तो जनता उसे देखने के 
लिए बहुत लानायित रहती है| इससे स्पष्ट है अ्रगरेज राजनीतिश्ों ने 
भारतीय जनता की मनोद्ात्त का ठोक ही अध्ययन क्रिया; उन्होंने 
इसका अपने मतलब के लिए खूब डपयोग किया। उन्होंने दिल्ली में 
एंगनेंड के बादशाह, युवराज, या वायसराय आदि का दरबार लगवाऋर 
देशी राजाओं को बड़े पैमाने पर नकल को, ओर लोगो की साम्राज्य- 
भक्ति बढायी । 
केन्द्रीय सरकार की अधिकार-ब्ृद्धि--ऊपर कहा गया है कि 
सन्‌ ई८५७ के बाद देशी राज्यों को इड़प करने और अ्रंगरेजी राज्य 
में मिलाने की नीति प्रायः छोड़ दो गई; परन्तु इसके साथ ही 
अब सरकार देशी राज्यों में उच्च पदों पर काम करने के लिए सरकारी 
कर्मचारी अधिक देने लगी, दीवान नामजद करने लगी, और रेजीडेश्टों 
छारा उनके गुप्त रहस्यों का परिचय प्राप्त करने तथा भीतरी शासन पर 
कड़ा नियंत्रण रखने लगी | मतलबत्र यह कि अब अंगरेजी राज्य का 
भौगोलिक जेत्र बढ़ने के 'बज्ञाय केन्द्रीय सत्ता का ग्रधिकार बढ़ने लगा। 
ब्रिटिश सरकार ने न केवल कम्पनी का स्थान ग्रहण किया, वरन्‌ बह 
अपने श्रांपको दिल्ली के सम्राद्‌ का भी उत्तराधिकारी मानने लगी। सर्व- 
साधारण में इस बात को विज्ञप्ति करने के लिए सन शैयण६ ३० में 
सहाराणी विक्टोरिया ने कैमरे द्विन्द' 'अर्थात्‌ भारन की साद्राजी 
(एम्प्रेंस झ्राफ इन्डिया)) की उपाधि धारण की | १ जनवरी श्य्ऊ७ 
को दिल्ली में घूमघाम से एक दरवार हुआ, और उसमें इसको घोषणा 
डे 
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की गयी | यह इस बात का ज्वलंत प्रमाण था क्रि देशी नरेशों 
का दर्जा बहुत नीचा हो गया। इम्पोरियत्न सर्विस ट्रप्म'छ 
की व्यवस्था से भी रात्नाश्रों की शक्ति, और श्रधिकार कम हो गये | 
इस व्यवस्था के अनुसार बड़े-बड़े राजा अपने . ग्वच से, निर्धा रेत सेना 
रखने लगे, परन्तु इस सेना की शिक्षा और कवायद ब्रिटिश अफसरों की 
देखरेख में होती थी, ओर यह हर समय मारतन्यरकार क्री सहायता के 
लिए तैयार रहती थी | राजकुमारों की शिक्षा के लिए भी सरकार 
ने अपनी व्यवस्था आरम्म कर दो, ये शिक्षा-संस्थाएँ ऐसी ही थीं कि 
भावी नरेशों में पहले से ही अगरेज सरकार के प्रति श्रधीनता तथा 
राजभक्ति की भावना जड़ पकड़ ले । 

"यद्यपि लोगों ने विशेष ध्यान न दिया, केन्द्रीय सत्ता क्रमशः प्रगति 
करती रही । रेल, तार, डाक का प्रत॒न्ध करने में देशी नरेशों के अधि- 
कार में स्वभावतः कमी हुईं। सरकारी, था सरकार द्वारा नियत्रित 
कितनी ही रेलवे लाइनें कई-कई राज्यों में से होकर जाती हैं; रेलवे, 
लाइन, उप्तके दोनों तरफ की निर्धारित भूमि, रेलवे, स्टेशन ओर पुल 
आदि प्रस्सरकार का अधिकार रहता है, और वही इस क्षेत्र मे पल! 
झोर न्याय का प्रत्रन्ध करती है। यहीं बात उन नहरों के विषय में 
जो सरकार को निक्राली हुई, ओर देशो राज्यों में होकर बहती हैं॥ 
सैनिक श्रावश्यथकताओं के श्राघार पर भी केन्द्रीय सत्ता ने देशी राज्यों, | 
में भ्रपना पैर फेलाया | कितने द्दी देशी राज्यों में छावनियों, हैं, उनके 
आसपास ब्राज़ार लग गया, और बस्ती हो गयी, , जो क्रमशः बढते- 
बढ़ते खासे बड़े शहर बन गये | इनके चारों ओर बहुत-ती जेगह खुली 
पड़ी रहती है,, जिमसे ये स्वास्थ्यप्रद रहे । जब तक इन स्थानों में 
छावनी रहती है, इनमें ,सरकार का ही प्रबन्ध होता है, देशी राज्यों 

इसका अर्थ है साम्राज्य-सेवी सेना। शसे अब 'इंडयन स्टेट्स फोर्सेज 
(भारतीय र॥ज्य सेना) कहते हैं। * हे 


रे 
3 


। 
|] 
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का नहीं | इसी प्रकार“चड़े राज्यों में रेज़ीडेंट, या कई छोटेन्छोटे राज्यों 
के समूह के लिए. एके एजनन्‍्ट रहता, उसके निवास-स्थान के पास 
कुछ सेना, पुलिस, स्कूल, श्रस्पताल आदि “होने से वह भी एक नगर 
का स्वरूप धारण -कर लेता । इस (“रेजीडेन्सी?) में भी सरकारी कायदा- 
कानून चलता । पुनः देशी राज्यों में <इनेवाली ब्रिटिश प्रजा पर, 
तथा ऐसे स्थानों में जहाँ व्यापार , आदि के , कारण बहुत-से अंगरेज 
रहते, ब्रिटिश भारत के ही कानून का व्यवहार होवा। बत्रिव्शि 
भारत का कोई अपराधों यदि किसी देशी राज्य में भाग जाय तो उसके 
भरेश की आज्ञा से पकड़ा जाकर ब्रिटिश भारत में मेज दिया जाता | 
अधिकाश राजाओं को अ्रत्र अपना सिक्का दालने की अनुमति नहों गही 
जिन राज्यों का अपना स्वतंत्र सिक्‍्क्रा रद्द भो, उन्हे अपने यहाँ अगरे ही 
रुपये को वही ध्यान देना पड़ा, जो उसे ब्रिठिश भारत में प्राप्त था। 
आवश्यकता समझने पर सरकार किसी नरेश को गद्दी से उतार कर 
उसकी जगह उसके किसी सम्बन्धी को गह्ो पर बेठा देती। वह 
' वहों के प्रबन्ध के लिए. किसी को एडमिनिस्ट्रटर भी नियुक्त कर देतो। 
है देशी नरेशों को नाब्ालगी मे वह राज्य के शासन करा 
ई अबन्ध करतो, या रिस्जेसी द्वारा करवाती। इससे स्पष्ट है कि 
/ यद्यपि सन्‌ १८५७ के बाद देशी नरेशों को श्रपने-अपने राज्य गेंवाने 
की (अगरेजी राज्य सें मिलाये जाने की) आशका बहुत कम रही, 
तथापि उनके शासन सम्बन्धी अधिक्रार कम होते गये, ओर केन्द्रीय 
सत्ता का प्रभुत्त बढ़ता गया; यहाँ तक कि वे प्रायः ब्रिटिश सरकार के 
हशारे पर काम करनेवाले रह गये | यह मिलधिला श्रव तक चला: 
हों, बोसवीं सदी में, इस विषय में कुछ नयो यातों का प्रभाव 
पडने लगा । इस का विचार थागे किया जायगा | 
नीति-परिवर्तन--यह साफ जाहिर है कि देशो राज्यों के सम्बन्ध 
में सरकार को नीति समय-समय पर बदलती रही। सरकार ने अपने 
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ट्ट्ति और स्वार्थ का विचार करके उनके प्रति उदामीनता या अ-दृस्त- 
क्ञेप का व्यवहार फिया, कभी उन्हें अपना सहायक मित्र कहा, और पांछे 
सुविधा होने पर उन्हें अपना श्राभ्रित बना डाला | कमी उतने उनके 
राज्य को अपने राज्य में मिला लेने की ओर तेजी से कदम बढाया, 
ओर कभो उनके राज्यों को ज्यों का त्यों बनाये रखने का ही नहीं, नये- 
नये राज्य बनाने का भी निश्चय किया । । 

नीति-परिवर्तन सम्बन्धी यह कथन सरकारी तौर पर भी पुष्ट हो 
चुका है| माटेग्यू-चेम्मफोड रिपोट (१६१८) में कहा गया है--'देशी 
राज्यों सम्बन्धी नीति समय-छमय पर बदलती है। किसी समय यह” 
नीति थी कि अपने दायरे के बाहर किसी मामले में सरकार कुछ 
भी हस्तक्षेप नहीं करती थी। यह नीति यहाँ तक बदली कि लार्ड 
हेस्टिग्ज ने देशी राज्यों को अपनी श्रधीनता में लाकर श्रान्तरिक व्यवस्था 
में उन्हे स्वाधीन रख छोडने की नीति ( 'सबार्डिनेट आइसोलेशन? 
की नीति) प्रचारित की | श्रागे चलकर यद्द नीति भी बदल दी गयी 
और उसके स्थान पर राज्यों और भारत-सरकार के बीच में ऐमी नीति 
स्वीकृत हुईं, जिसका मतञ्ञब यह था कि राज्यों को सर्वोच्च सत्ता (भारत- 
सरकार) के साथ मेल और सहकारिता करनी चाहिए ।? न्‍ 

सरकार को देशी राज्यों से सहयोग की आवश्यकता-- 
सरकार को देशी राज्यों से मेल और सहयोग की आवश्यकता 
क्यों हुई १ देशा भर में राष्ट्रीय. आन्दोलन करनेवाली महान संस्या 
काँग्रेस का जन्म सन्‌ १८८५ ई० में हो चुका था। श्रारम्भमें उसकोनीति 
सुधारों के लिए प्रार्थना-पत्र या डेप्यूटेशन भेजने की रही | परन्तु इसे 
विशेष सफलता न मिली । सरकार ने जनता की राजनैतिक जाणशति को 
दमन करने का प्रयत्न किया । इससे एक ओर देश में कुछ हिंसक 
क्रान्ति की घटनाएँ हुई! और दूसरी ओर शासन-सुधार का श्रान्दोलन 
बढ़ता गया । इससे सरकार को चिन्ता हुईं। कांग्रेस का जोर बड़ता 
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गया । सरकार को भी अरनी शक्ति बढ़ाने को किक्र हुई। उसने ऊपरी 
मध्य वर्य के लोगों को राष्ट्राय श्रान्दालन के विंदुद्ध उभारा उसने 
मुसलमानों और सिक्‍खों को तथा हरित्रनों आदि निम्न जातियों को 
तवण हिंन्दुओश्रों के,विरुद्व खड़ा करके ओर यथा-सम्मव इन सभी 
को अपना और मलाने कौ, कोशिश की | परन्तु राष्ट्रय 
आन्दोलन की गति निरन्तर बढती गयी । यह देखकर अ्रव 
उसने देशी राजाशों का सहयोग प्राप्त करने तथा अपना मोर्चा और 
अधिक मजबूत करने की चात सोची । लाडे करन ने सन्‌ १६०० में 
भारतमत्री को यूचित किया कि मेरा निजी विश्वास है कि कांग्रस नष्ट 
होनेवाली है, और मेरी प्रवल अमिलाधा है कि में इसको नष्ट करने में 
सहायक हो सकू। इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए भी नरेशों 
को सगठित करना श्रावश्यक्र हैं।” लाड मिश्ठो न भी काँग्रस का प्रभाव 
और शक्तिघटाने के लिए दूसरे उपायों में देशों नरेशोंका सहयोग प्रास 
करना आवश्यक समझक्का | उसने सन्‌ १६१० मे उनको एक सभा इस- 
लिए की थी कि भाश्तवष में बढ़ते हुए “राजद्रोह? को दमन करने के 
उपायों पर विचार किया जाय | 
इमके अतिरिक्त एक बाव और भी हो गयी, जिससे सरकार को 
देशी राज्यों से प्रीति बढ़ी | सन्‌ १६१५४ ई० में (प्रथम) योरपीय महा- 
युद्ध छिड़ गया | इगलेंड के सिर पर सद्डठ खेलने लगा | उसे जन-धन 
की पप्रपरिमित आवश्यकता हो गयी । उसने भारतवासियों से महायुद्ध 
के लिए भरसक त्याग करने के लिए हृदयग्राही अपीले की। अंगरेजों 
ने देखा कि त्िटिश भारत की बहुत सी जनता का रुख उनकी ओर 
अच्छा नहीं है, वहाँ गत वर्षो' में राष्ट्रीय आन्दोलन चलता रहा है, 
उनकी सहायता नपी-तुली ही होगी। हाँ, राजा लोग अपने-श्रपने 
राज्य की जनता को दवाहुर, रणतक्तेत्र के लिए. खूब जन-धन की 
आहुति दे सकते हैं। निदान, सरकार ने उन्हें अ्रपनी शोर मिलाने की 
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बात सोची | उसकी इस समय की, देशी राज्यों सम्बन्धी नीति 'प्रेम 
या लुभाने की नीति कही जा सकती है | ' 

ब्रिटिश भारत की परिस्थिति भी इसमें सहायक हुईं | यहाँ की जनता 
अंगरेजों और मिन्न-राष्ट्रों के मुँह से छोटे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और श्रात्म- 
निणय के सिद्धान्त आदि की बातें सुन कर तथा आयलैड को स्वराज्य 
पाते देख कर अपने जन्मसिद्ध अ्रधिकार स्वराज्य पाने को उत्सुक थी। ,उसे 
सन्‌ १६१७ ई० में भारत-मंत्री द्वारा पालिमेट में की हुई घोषणा में 
शासकों की ,हिचकिचाहट और सदेह की मावना मालूम हुई; उस 
घोषणा के फल-स्ट्ूूप जो माठ-फोर्ड (मा्टेग्यू-चेम्मफोर्ड) योजना प्रका- 
शित की गयी, वह भी अ्रसन्तोषप्रद रद्दी । इसी समय छाधिकारियों ने 
रोलेट एक्ट! नाम के दमनकारी कानून का, भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा 
घोर विरोध होते हुए, निर्माण किया | इस पर जनता ने महात्मा गाधी 
के नेतृत्व में सत्याग्रह ओर असहयोग किया। सरकार ने आन्दोलन 
को दब्राने के लिए स्वयं तो मले-बुरे अनेक उपाय किये ही, उसने 
इस काय में राजाओं का भी सहारा लिया | 

अब तक सरकार शासनपद्धति में यथेष्ट सुधार न करने के लिए 
हिन्दु-मुलिम भेदभाव की आड़ लेती थी; असहयोग श्रान्दोलन से मालूम 
हो गया कि इन दोनो जातियों का आपसी -समझौता हो सकता 
है। उधर जनता में असतोष बना था, मानफोर्ड सुधारों से उसका 
निवारण नहीं हुआ था | ऐसो दशा में ब्रिटिश अ्रधिकरारियों ने देशी- 
नरेशों का ग्श्न उठाकर अपनी कूठनीतिशता का खूब- परिचय दिया | 
जहाँ पहले सरकार देशी नरेशों को देश की राजनीति में भाग लेने से 
दूर रखा करती थी, अब द्रयवस्थापक्र समा में शासन-पुधारों का प्रस्ताव 
उपस्थित होने पर सरकार की ओर से तत्कालीन शह-मंत्री सर मेलकम 
हेलो साहब ने कहा कि सवाल यहेँ है कि कया देशी नरेश, जहाँ तक 
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उनके सम्बन्ध की बात आती है, मारतीय व्यवस्थापक मडल को उत्तर- 

दायित्व सौंगा जाना स्वीकार करेंगे !?६8 - 
नरेशों का दृष्टिकोश--अच् राजाओं की दृष्टि से विचार करें | 

देश में राजनातिक जाणति और प्रज्ञातत्न के भाव बढ रहे थे । इसमें 


'राजाश्रों को: अपने लिए छतरा माल्रूम हुआ। उन्होंने सोचा कि 


राष्ट्राय आन्दोलन की लद्दर ब्रिटिश भारत की सीमा तक ही न रहेगी । 
जल्दा नहीं तो कुछु देर में वह देशी राज्यों में भी आकर रहेगी, 
और रियामती त्रनता अपने अधिकारों के लिए श्रानदलन करने से 
रुकी नहीं रहेगी; फिर हमारी यह मनमानी हुकूमत,यह विल्ञासिता श्रीर 
यह ऐश्वर्य कहाँ रहेगा |! यह सोच कर उन्होंने सरकार -की सहायत्ता 
करना ज़रूरी समझा, और ऐसा करने में कोई कसर उठा -न 
रखी ! है हर 

राजाओं का संगठन और उसका काय--ऐसी - दशा में सर- 
कार का उनकी शोर क्ुकना स्वामाविक ही था। उनकी- सहाथता अधिक 
से अधिक मिले, इस विचार से उसने उनके - सद्भठडन की माँग पर 
भी सहानुभूति से विचार क्रिया। सन्‌ १६२१ में नरेन्द्र मंडल स्थापित 
किये जाने का एक्र खास उदृश्य यह था कि यह राष्ट्रीय विरोधी 
मोर्च में सरकार को सहयोग प्रदान करे। पर स्वतंत्रता का युद्ध 
एक बार अच्छी तरह ग्रारम्म हो जाने पर चलता दी रहता 
है। ब्रिटिश सरकार ओर देशी नरेशों का गठबन्चन हो जाने पर 
भी राष्ट्रीय आन्दोलन बन्द न हुआ । देशी राज्यों में, भी आन्दोलन 
की प्रगति होते रहना स्वाभाविक था । जनता स्वेच्छाचारी नौति का 
विरोध श्लोर उत्तरदायी शासन की माँग करने लगी । ऋई राब्यों में प्रज्ञा 
परिषद, प्रजा मंडल या लोकपरिषद छंस्पाएँ श्रादि बन गयीं और शासक्रों 
का ध्यान उन्नति -के कार्यो' की ओर दिलाने लगी। सन्‌ १६२७ ई० 
0 *देखिए स्री० पर्चि् जो कौ ज्राहइप 27०० धर ंडएंड5 50६३ * ; 
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में श्रखिल भारतवर्षीय देशी राज्य लोक परिषद्‌ कायम हो गयी, जिंसका 
उद्द श्य समस्त वैब श्रीर शान्त' 'उपायों से देशी राज्यों में उत्तरदायी 
शासन प्रचलित करता है | कर्ग्र स-ने भी- अपनी परिध्यनि और शक्ति 
के अनुसार इस काये में याग दिया | परन्तु इन बातों का ब्योरा 
आगे के लिए छोडकर हमें अभी तो यही विनर करना है कि नरेशों ने 
विगत वर्षो में संगाठत होकर क्या-क्या काय किया | 
सन्‌ १६२७ में जब्र कि ब्रिटिश भारत के शासनन्युघारों के सम्बन्ध 
में यिचार करने के लिए वाइमन कमीशन! नियुक्त हुआ ता नरेश ने 
इस विषय: की जॉच की जाने की माँग की कि . उनका ब्रिटिश सरकार से 
कैसा सम्बन्ध रहे | इस पर सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की, फिसे 
उसके सभापति के नाम पर बटलर कमेटी? कहते, हैं। इसके 8 मं 
विशेष आगे लिखा जायगा; यहाँ यही कहना है क्रि हर | 
मिलाकर कमेटी की -सिफार्शें नरेशों की इल्छानुसार न थो; वे का 
रहे । उन्होंने इज्ञलैंड में अपने पत्ष का प्रचार किया, जब कि वहाँ फवा! 
मन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार होकर, नये शासन-विधान की थोज+' 
बन रही थी | इसके जवाब में कॉग्रेस, और देशी राज्य लोक परिषद नें 
मी अपनी शक्ति भर आन्दालन किया | परन्तु इनके पास ऐसे साधन 
कहाँ थे, जैसे राजाओं को सहज ही प्रास' थेः। फिर, अंगरेज अधिकारी 
' भी तो राजाश्रों की ही ओर क्ुकने में, अपना हित मानते थे, और 
राजा लोग संगठित थे । 
खनन *£३५, का विधान और राजा--मोल मेज परिषदों 
(१६३०-. २) के अवसर पर ब्रिटिश और भारतीय राजनी तिश्ञों ने अपने- 
अपने स्वार्थ वश राजाओं का. सहयोग प्राप्त करना चाहा । इसका 
' नतीजा यह हुआ कि राजाओं ने ' अपने सहयोग का अधिक से अधिक 
मूल्य माँगा /और' अगरेज॑ राजनीतिशों से उन्हें मिल भी:गया ।* सन्‌ 
१६३५ के विधान में; /रियासती : जनता की उपेक्षा -करके; राजाओं को 


सन्‌ ६८५७. के बाद ३३ 


संत्रीय व्यचस्थाप्रक मंडल में बहुत अधिक प्रतिनिधित्व, तथा दूमरे 
सरक्षण और सुविध एँ दी गयीं। इसके अतिरिक्त राजाओं को यह 
अधिकार दिया गया कि वे स्वय यह निश्चय करें कि संघीय विषयों में 
से किस-क्रिस में वे सल्डीय व्यवस्यापक मंडल का कानून बनाने का 
अधिकार स्वीकार करते हैं। ऐसी बातों से यह स्पष्ट है कि राजाओं 
की निरंकुशता कम करने की कुछ चेष्टा नहीं की गयी; इसके विपरीत, 
ऐसी परिस्थिति बना दी गयी कि यदि वह सघ-शासन विधान क्रार्यान्वित 
होने लगे तो ब्रिटिश भारत के नेताओं के लिए देशो राजाओं को प्रसन्न 
रखने और उनका सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता निरन्तर, बनी 
रहे; और इसके लिए नरेशों को मुह-मॉगी कीमत दी जाने की तैयारो 
करनी पड़े | इस प्रक्तार राजाओं का महत्व अधिक-से अधिक करने में 
कोई कसर न रखी गयी । परन्तु, अपने मन कुछ ओर है, विधाता के 
कुछ और | अनेक कारणों से संघ विधान श्रमल में ही नहीं आया | 
दूसरा योरपीय सहायुद्ध और उसके बाद -सन्‌ १६३६ में 
दुमरा योरपीय महायुद्ध शुरू हो गया इसमें भी राजाओं ने जी खोलकर 
बिटिश सरकार की सहायता की। उनकी सम्राद-भक्ति के पीछे उनके 
अस्तित्व का भी प्रश्न था | अधिकतर नरेश ब्रिविश सरकार के ही 
सहारे राजगद्दी पर बने रहना और अपनी स्वेच्छाचारिता बनाए रखना 
चाहते थे ।/ब्रिंटिश सरकार को अपने स्वार्थवश उनकी नद्मायता की बहुन 
ज़रूरत थी | इस लिए. उसने उनक्ना बहुत लिहाज रखा | सन्‌ १६४२ 
में ब्रिटिश थुद्ध-मंत्रिमंडल की और से सर स्टेफड क्रिप्स भारतवर्ष के 
के भावी शासन की एक योजना लेकर आये ये, उसे साधारण बोल- 
चाल से 'क्रिप्स योजना? कहते हैं। इसमें श्रन्व वातों के साथ यह भी 
कहा गया था कि मारत का भावी विधान बनाने के लिए जो समा 
बनायी जायगी, उप्तमें वृटिश भारत के भ्रतिनिधि तो जनता द्वारा चुने 
जायेंगे, लेकिन देशी राज्यों के प्रतिनिधि राजाश्रों द्वारा नामज़द किए 
है. 
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जायेंगे | इसके बाद जब विधान बन चुकेगा तो इत बात का भी निर्णय 
राजा लोग ही करेंगे कि वे अपने राज्य को मारतीय संघ में शामित् 
करेंगे या नहीं; जो राजा भारतीय संघ में शामिल न हों वे ब्रिटिश 
सरकार के साथ सन्धि-सम्बन्ध रख सकेंगे । 

सन्‌ १६४५ में वायसराय लाड वेबल ढाई महीने लन्दन में ब्रिटिश 
अधिकारियों से सलाह-मशविरा करके यहाँ जो योजना लाये, उममें 
देशी राज्यों को अ्रछूता ही छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा हरि मैं यंह 
स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस योजना का सम्बन्ध केवल ब्रिटिश 
भारत से है, ओर मप्राट-प्रतिनिधि के साथ राजाओं के जो सम्बन्ध हैं, 
उनमें इससे कोई अन्तर नहीं होगा । ऐसी योजना राजाओं को अपनी 
स्वच्छुन्दता बनाए रखने में सहायक थी और साथ ही अ्रगरेजी 
कूठनीतिशों की मारतवर्ष क्रो दो तरह के ठुकड़ों में बाठे रखने की नीति 
के अनुकूल भी थी | 

अब तो मारत का नया विधान बन रहा है। उसके अनुसार देशों 
राज्यों की जो स्थिति होगी, उसके बारे में आगे लिखा जायगा। 


पाँचवाँ अध्याय 
वर्तमान रियासतें क्‍यों बनीं रहीं ? 

अंगरेजों ने सारे भारतवर्ष को ही अपने श्रधीन क्यों नहीं कर 
लिया, बीच-बीच में कुछ खाली जगह क्‍यों छोड़ दी! इसका 
जवाब संक्षेप में यह है कि उन्होंने इम प्रश्न को साम्राज्यवाद के 
दृष्टिकोण से देखा कि आखिर उनके लिए कौनसी बात अधिक हितकर 
होगी--(१) देश के कुछ हिस्सों में रियासतें बनी रहने देना और नई 
रियासते भा बना देना, या (२) रियासतों को बिल्कुल मिटा देना । बहुत 
सोच विचार और अनुभव के बाद उन्हें पहली बात ही ठीक जची | 


| 


वबतंमान रियासतें क्‍यों बनी रहीं ! ३५, 


बहुत सी रियासतों को त्रिटिश सरकार ने बनाया --ब्रिटिश 
सरकार ने अपने स्वार्थ को ध्यान में रख कर कुछ पुरानी रियासतों को 
ही नहीं बने रहने दिया, उसने बहुत सी नई रियासतें भी बना डाली | 
श्री० प्यारेलाल जी ने अपनी दिशी राजाश्रों का दर्णा? नाम की पुस्तक 
में बताया है कि मध्यप्रान्त में, श्ण३८ में पेशवा द्वारा अन्तिम रूप से 
छोड़े हुए मरहठा राज्य के पुनरुत्थान को रोकने के लिए, अंगरेजो को 
राजपूत रियासतों फी स्थापना ही ठीक नीति मालूम हुईं; और इस 
प्रकार इस विस्तृत प्रदेश का प्रत्येक माय, जहाँ घरेलू ओर लूट-खसोट 
की लड़ाइयों ने सब प्रकार फे राजनीतिक चिन्हों को विलुप्त कर दिया था, 
एक संगठित सत्ता के अधीन किया गया श्र इन खड॒हरों में से कम 
नहीं, १४५ रिया<वतें बनायी गयीं । ५ 
इसी अ्रक्तर सन्‌ १८४७ में जिन राज्यों ने ब्रिदिश सत्ता 
की मदद को, उनके प्रति विशेष प्रेम दिखाया गया । इस सारी उथल- 
पुथल् पर बारीकी से विचार करने पर इस बारे में जरा भी सन्देह् नहीं 
रहता कि ब्रिथिश सरकार ने ही देशी राज्यों को बनाया हे । यह कहना 
हि ये देशी राज्य पहले से ये. और अंगरेजी सरकार ने सिर्फ उस 
इलाके का निर्माण किया है, जिसे ब्रिटिश भारत कहते हैं, सत्य से मु ह 
मोड़ना है । आज के राजा पहले विविध धदेशों के सुबेदार थे और 
उच्च श्रघिकारियों के मातहत ये। इन्हें नकद वेवन देने के बजाय 
ज़मीन का हिस्सा दे दिया गया था | पीछे ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व 
पर जोर देने लगे | असलियत यह है कि श्रगर ब्रिटिश रुरकार ने 
इनके माथे पर श्रपना वरद हस्त न रखा होता तो ये अपना 
निरंकुश शासन कायम नहीं रख सकते थे । 
देशी राज्यों के ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए जाने का, उड़ीसा के 
र.ज्यों का उदाहरण एक खास ठग का है। ये राज्य मुगलों के समय 
में तथा नागपुर के भोंसलों के समय में उड़ीसा के स्वतत्न राजाओं के 
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अधीन छोटी छोटी जमीदारिया थों। अंगरेजों के शासन-काल 'में भी 
लगमग ८० वर्ष तक इनसे जमोंदारियों की तरह व्यवद्दार हुआ । सन्‌ 
श्प्ट३ में सत्र स्थानीय अधिकारियों तथा दो न्यायशार्तरियों (मर 
हेनरामेन और अलन होब्रह्मउस) के मत के विरुद्ध भारतमंत्री ने, 
साम्राज़्यक नीति के आधार पर इन ज़मीदारियों को ब्रिटिश भारत से 
बाहर देशी राज्य घोषत कर दिया। उस समय से इनके छोटे-छोटे 
राजाशों फो अधिकाधिक श्रधिकार दिए जाते रहे'। सन्‌' १६२० तक 
इन पर जो कड़ा निरीक्षण रहता था, वह भी पीछे हटां दिया गया | 

'साम्राज्य को बढानेवाले सदा अपनी युद्ध-कुशलता और वीरता 
पर ही निभर नहीं रहते। वे अपने विपक्षी के दगाबाज नौकरों को मिला 
लेते हैं। कुछ दशाओं में यहाँ भी ऐसे लोग राजा या नवाब बना दिये 
गये । इस प्रकार भ रतबषं में कई प्रकार के देशो राज्य हैं। कुछ राज्य 
पुराने और प्रतिष्ठित हैं । 'कुछ नए राज्यों की नोंव विश्वासघात, श्र 
देशद्रोह पर पडी है |? स्मरण रहे कि पुराने राज्य भी अब एक 
प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की ही कृति हैं; उनका पहले का स्वरूप नष्ठ 
हों गया है'। 

अंगरेज लेखकों की साक्षी--अ्रगरेज लेखकों ने इस बात को 
साफ स्वीकार किया है। मिसाल के तौर पर सर एलफ्रेड लायल अ्रपनी 
“एशियाटिक स्टडीज़? नाम की पुध्तक में लिखते हें--जहाँ अति 
प्राचीन काल की राजनीतिक सस्थाएँ अब त़क मौजूद हैं; अगरेज हां 
उनको नष्ट होने' से बचानेवाले हैं |! इसी तरह सर जान स्ट्रेचे अपनी 
पुस्तक छठ मे लिखते हैं--“ये ( देशी रियासत ) ही भारत के ऐसे 
भाग हैं, जहाँ की प्राचीन राजनीतिक संध्थाएँ और प्राचीन वंश पूर्ण 
रूप से चिटिश सरकार की बदौलत कायम हैं ।? '. '* ' 

'# भूगोल: देशी राज्य अंक । 

*'[508- [६8 2 ठपपा5उफवा॥0) बाते ?027०55. 


वर्तमान रियांसतें क्‍यों बनी रहीं ! इ्७ 

देशी राज्यों की जाँब के लिए. नियुक्त बटलर कमेठी ने अपनी 
रिपोट में इन राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व का खडन करते हुए साफ लिखा 
है कि लगभग सभी राज्य मुगल साम्रीज्य, मराठो की सत्ता या 
सिक्‍्खन्रात्र के अधीन थे या उनके सामन्‍त ठणे, और उन्‍्हों पर इनका 
अवलम्ब था | कुछ राज्यों को अ्ँगरेजों ने मरते-मरते ब्रेचाया था, ओर 
कुछु नये बनाए गये थे । निदान, देशी राज्यों की मौजूदा राजनीतिक 
स्थिति अगरेजी श्रमलदारी का प्रसाद है| 

इन राज्यों को क्यों बनाया गया ९--पाठंक जानते हैं कि सर्ने 
१८७७ के पहले यहाँ जो कम्पनी-सरकार थी, उसकी इच्छा व्यापार 
के साथ-छाथ साथ राज्य*विध्तार करने की भी रही | लाडं' डलहौजी 
( श्य४८-२६ ) ने “जब्ती के नियम! (डाक्ट्रिन श्आर्फ लेप्स ) फे 
अनुसार कितने ही देशी राज्यों को सिफे इस आधार पर अंगरेजी 
अमलदारी में मिला लिया कि उनके राजाश्रों के मरते, समर्थ उनका 
कोई कुदरती वारिस या उत्तराधिकारी न था ।,उसने राज्ञाश्रों को 
लड़का गोद लेने की इजाजत नहीं दी | सन्‌ १८५७ में राजाओं ने हर 
तरह अंगरेजों को मदद की। वायमराय लाई केनिंग के शब्दों में 
देशी मरकार के छोटे-छोटे ट्ुकडों (देशो राज्यों ) ने उस तृफान 
को रोकने में बन्दरगाह कौ आड़ का काम किया, जो* हमें एक॑ 
ही लहर में बहा ले गया होता |! इसी प्रकार सर जान स्ट्रेचे ने लिखा 
है--सन्‌ १८५७ के विद्रोहों ने निश्चित रूप से यह सिद्ध कर दिया कि 
देशी रियासतें हमारे लिए कमजोरी के नही, बल्कि शक्ति के सोत हैं |. 
श्ौर शायद ही कोई रियासत ऐसी हो, जिसने श्रत्यन्त कठोर परीक्षा 
ओर विपत्ति के समय वफादारी न दिखायी हो ।? निदान, देशी राज्यों 
की इस वरादारी? ( अथवा देशद्रोह ? ) को देखकर अंगरेजों ने स 
रै८६० से अपनी नोति बदली। अंगरेज अ्रब देशी राज्यों की 
रक्षा करने और नये राज्य बनाने लगे । 


इ्८ देशी राज्य शासन 


पहले कहा गया है कि अंगरेजों ने बहुत से राज्य बहुत छोटे-छोटे 
बनाये | उनका यह काम कूटनीति से खाली नहीं था | श्री० जगदीश 
प्रसाद जी चतुर्वेदी ब्री० ए०, एल-एल० बी० ने लिखा है-- उन्होंने 
कुछ बड़ी-बड़ी रियासतों के साथ सम्बन्ध करने के बजाय पचासों छोटी 
छोटी रियासतें रख कर जनता को विभाजित करना पसन्द किया | 
फुलतः जहां ए% की चार रियासतें बन तकीं, बनायी गयीं | छोटी-डछोे 
रियासतों को आपस में लड़ाना, उन पर शासन करना और उनकी 
जनता को दबाना आसान होता है। इसलिए कम्पनी-सरकार ने मध्य- 
भारत, काठियाबाड़, उड़ीसा, शिमला तथा राजस्थान के छोटे से छोटे 
से जागीरदार को भी स्वतंत्र इकाई माना | वह जानती थी कि इससे 
यहा की जनता नि्जोब, पंगू और पिछुड़ी रद्द जायगी | पर जनता की 
दशा सुधारना तो ब्रिटिश सरकार का उद्द श्य था भी नहीं ।?* 


विशेष वक्तव्य--इस प्रकार यह साफ जाहिर है कि वर्तमान देशी 
राज्यों को अंगरेजों ने बनाया है, या जानबूक कर बना रहने दिया 
है | इसमें उनका उद्देश्य अपने साम्राज्य को शक्ति बढ़ाना रहा है| 
श्रव॒ परिस्थितियाँ बदल गयी हैं | बृटिश सरकार जा रहा है, और भारत 
में उसकी साम्राज्यवादी नीति की उमर्थक सस्थाओं की कोई गु जायश 
नहों है । जो देशी राज्य श्रत्र यहाँ रहेंगे, वे यहों की जनता के ल़िश 
हितकारी होकर ही रह सकेंगे | 


+लोकवाणी” नववष, राजपूताना प्लान्त निर्माण श्रक 


हे छठा अध्याय 


देशी राज्यों का वर्गीकरण 


देशी राज्यों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। 
हम उमके मुख्य-मुख्य भेदों का ही विचार करेंगे-- 


भोगोलिक दृष्टि देशी राज्यों का मोगोलिक दृष्टि से वर्गीकरण 
करना बहुत आसान है| नक्शे से यह सहज्ञ ही मालूम हो सकता है 
कि कौनसा राज्य मारतवर्ष के किस भाग में है, कौनसा राज्य इतनां 
बड़ा है कि अकेचा ही एक समूह साना जा सकता है, कोन से 
राज्य इकट्ठे एक ही जगह एक-दूसरे से मिले हुए हैं, ओर कौन-कोन 
से राज्य छोटे-छोटे होते हुए भी एक-दूसरे से अलग हैं। ऐसा वर्गी- 
करण राज्यों की प्राकृतिक स्थिति ओर जल-वायु आदि समभने में 
सहायक हो सकता है। परन्तु राजनीतिक हंष्टि से इसका कोई महत्व 
नहीं है | 

२--संधियाँ और सनदेँ---इनके सम्बन्ध में खुलासा आगे लिखा 
जायगा | कम्पनी के समय में स्वतंत्र संधि-राज्यों और पराघधीन राज्यों 
में स्पष्ट भेद किया जाता था । पीछे यह वात न रही | सन्‌ १८५७ ३० 
के बाद सब राज्यों से बहुत-कुछु एकसा व्यवहार करने की नीति अप- 
नायी गयी है। सम्राद्‌ (ब्रिटिश नरेश) ने मुगल बादशाह का स्थान 
ग्रहण कर लिया | मुगल बादशाह को जो अधिकार प्राप्त थे, वे सपम्राद 
को प्राप्त हो गये, चाहे उनका उल्लेख सधियों में न भी हो । इस प्रकार 
सधियों के आधार पर किया हुआ वर्गांकरण आयः इतिहास या सरकारी 
कागजों का हो विषय है | 

३--सलामी--लार्ड चैम्सफोर्ड को नरेन्द्र मंडल की स्थापना के 


* 


४० देशी राज्य शासन 


सम्बन्ध में विचार करते समय यह स्वीकार करना पड़ा था कि लिखित 
प्रमाण अपूर्ण तथा श्रपर्याप्त हैं; देशी राज्यों का वर्गीकरण करने की 
व्यावहारिक विधि यही है कि इस बात का विचार कियाँ जाय कि 
किनकिन नरेशों - को परम्परा के अनुसार कितनी तोपों, की सलामी का 
अधिकार है। भारतीय राजाओं में से ११८ को सलामी का सम्मान 
प्राप्त है । इन राजाओं में से जब्र कोई अपने राज्य से बाहर जाता है, 
या बाहर से आता है, अथवा राजा की हैसियत से ब्रिटिश भारत में 
आता है या यहाँसे लोटता है तो उसके सम्मान के लिए निर्धारित 
संख्या में तोप छोड़ी जाती हैं, यह, सख्या € से २१ तक होती है। 
किसी के लिए, ६, किती के लिए. ११, १३, १५, १७, १६ या अधिक- 
से-अधिक २१ ।+% सलामी के तीन भेद हँ:--(क) स्थायी, जो वंश- 
परम्परा से मिलती आयी है, और मिलती रहेगी, (ख) व्यक्तिगत, जो 
किसी नरेश को उसके जीवन-काल के लिए ही हो, उसके उत्तरा- 
धिर्कारियों के लिए नहीं, ग्रौर (ग) स्थानीय, ,अ्र्थात्‌ राजा को केवल 
अपने राज्य के भीतर मिलनेवाली सलामी । 
सलामी से यह अ्रवश्य विदित होता है कि भिन्न-भिन्न राजाश्रों,को 
कितना सम्मान श्राप्त है, परन्तु यह राज्यों के-वर्गोक़रण का कोई।वेज्ञा- 
निक आधार नहीं कहा जा सकता | 
, ४--राजाओं, का सरकार से सम्बन्ध--लार्ड श्रालीवर का 
कथन है,क़ि देशी राज्यों की तोन श्रेणियों हैं;।---(क) ते अद्ध स्वाधीन 
राज्य, जिनका मारत-सरकार से सम्बन्ध ऐसी सधियों पर निभर है जिनमें 
आनन्‍्तरिक शासन की सत्ता और, अ्रषिकार भारत-सरकार को नहीं सौंपे 
गये | (ख) वे राज्य जिनमें सरकार के हस्तक्षेप सम्बन्धी कुंछ अ्रधिकार 


ज्ग्यारह् या इससे अधिक तोपों की सलामो वाले राजा महाराजा 'दविज हाइ्नेस' 


कहलाते हैं . पहले योरपीय महायुद्ध के समय से निजाम, हैदराबाद को *ह्िज 


एग्जाल्टेडद्ाइनेसः की उपाधि है।.... ... ०१० 0! 


॥ 
| 





। देशी राज्यों का वर्गोॉकरण ४१ 


संधियों द्वारा स्थापित हो गग्ने हैं, और जिनकी स्वतंत्रता इसलिए स्पष्ट 
रूप मे आंशिक है; जिन पर सरकार का प्रमावपूण निरीक्षण हो सऊता है । 
(ग) वे सैकड़ों छाटे-छोटे राज्य जिनके पूर्ण नियंत्रण का अधिकार ब्रिटिश 
सरकार को है, ओर यह अधिकार उसने उन श्रन्य नरेशों से ले लिया 
है, जिनका उन पर पहले आधिंपत्य था। 
- इस वर्गीकरण क्ा आधार यह बात है कि देशी राज्यों से सरकार 
का सम्बन्ध किस तरह का है। पर इस सम्बन्ध का निश्चित स्वरूप नहीं 
बताया जा सकता । अ्रधिक्राश राज्यों से सधियाँ नहा हैं, तथा अनेक 
नई समस्याएँ. तथा परिस्थितियाँ उत्पन्न हा गयी हैं, और कितने ही 
ब्रातें किसी लिखित सूचना के श्राधार पर न की जाकर, राजनीतिक 
व्यवहार के श्रनुसार होती हैं| इसलिए यह वर्गीकरण ठीक नहीं हैं, 
श्रौर बहुन कठिन भी है । 

१-राजाओं के अधिकार- -श्री ० के, एम. पानीकर ने देशी 
राज्यों को तीन श्रेणियों की हें--(क) जिनके राजाओं को संघियों 
से अपने-श्रपने राज्य के भीतर पूर्ण और वास्तविक प्रभुता का अधिकार 
है। इन्हें श्रपने राज्य की सीमा में शासन और कानुन-निर्माण की 
स्वतंत्रता दे ६8 (व) जिनके राजा दीवानी और फोजदारी के अधिकार 
तथा कानून बनाने की धत्ता का उसयोग अंशतः, और सरकार 
की निगरानी में ही, कर सकते हैं। (ग) जिनके राजाशओ्रो के 
शधिकारों का आधार सरकार द्वारा दी हुई सनदें हैं। इन्हें 
शासन ओर कानून-मिर्माण का अधिकार नहीं। श्रविकाश राज्य इसी 
श्रेणी में है। यह वर्गीकरण राजाओं की दृष्टि से चाहे ज्ञितने म 
का हो, पर राजा ही तो राज्य नहीं हैं, राज्यों के वगोक्ररण में जनता को 
प्रधानता मिलनी चाहिए । 


हे | 


असल में किसो भा राजा को अपने राज्य न वास्तडिम प्रमुचाया दधासन हझीर 
कानून निर्माण की स्वतंश्नता! नहीं है | यहां ऋषिन्धि 6 दाद से ही अभिषप्राय है | 
द््‌ 


४२ देशी राज्य शासन 


५--नरेन्द्र मंडल की मेम्चरी--राजाझों की इस संस्था के विषय 
में विशेष रूप से आगे लिखा जायगा | इसकी सदस्यता के बिचार से 
राज्यों के तीन भेद हैं--(क) वे राज्य जिनके राजा प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से 
मडल के सदस्य हैं। इनकी सख्या १०६ है। (ख) वे राज्य जिनके ' 
राजाओं को मिलाकर अपनी ओर से १२ सदस्य मडल में भेजने का 
अधिकार है । इन राजाओं की सख्या १२६ है। (ग)वे छोटे-छोटे नाम- 
मात्र के राज्य जिनके राजाओं आदि को ओर से मंडल में कोई सदस्य 
नहीं है । इनकी संख्या ३४६ है । इस वर्गॉकरण का श्राघार कितना 
कमजोर है, यह इसी से ज़ाहिर है कि नरेन्द्र मण्डल के संगठन में एक 
मुख्य विचार यह रहा कि नरेशों को मिलनेवाली सलामी का लिहाज 
रखा जाय, जिसके विषय में पहले कद्दा जा चुका है। 

६--खिराज--खिराज देने कौ दृष्टि से देशी राज्यों को दो श्रेणियों 
में बाॉठा जा सकता हैः--(क) वे राज्य जो सरकार को या किसी अन्य 
देशी राज्य को खिराज्न या ('ट्रिब्यूट?) देते हैं (स्व) वे राज्य जो खिराज नहीं 
देते। यह विभाजन एक ग्वास विचार से किया जाता है, और कुछ 
बड़े-बड़े राज्य भी खिराज देते हैं, जब कि श्रनेक छोटे-छोटे राज्य इससे 
मुक्त हैं। फिर, खिराज का परिमाण भी ऐतिहासिक कारणों पर निर्भर 
है। केवल उसके आधार पर किसी राज्य का दर्जा नहीं ठहराया जा 
सकता । 

७--क्षेत्रफल--रियासतों के ज्षेत्रफल रुम्बन्धी कुछ बातें इस 
पुस्तक के पहले अध्याय में दी गयी हैं। यह तो जाहिर ही है कि बहुत 
छोटे छोटे प्रदेशों के अलग-ग्रलग राज्य नहीं रहने चाहिए, और राज्य 
का विस्तार भी उनक गौरव का सूचक हो सकता है। इसलिए राज्य 
के क्षेत्रल का अपना महत्व हैं। परन्तु इसे वर्गीकरण का आधार 
मानना ठोक नहीं है। कारण, एक श्रपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रगल वाले राज्य 
की आ्रावादी और आमदनी अपने से छोटे राज्य की जनसंख्या और 
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आय से कम हो सकती है। मिसाल के तोर पर जैमलमेर का क्षेत्रफल 
राजपूताना के कई राज्यों से अधिक होने पर भी यहाँ की जनसंख्या 
शोर श्राय उनसे कम है | इस प्रकार ज्षेत्रकल के आधार पर रियासततों 
का महत्व निर्धारित ऋरना ठोक नहीं है । 

८--जनसंख्या और आय--इन्हें मी देशी राज्यों के वर्गीकरण 
का आधार बनाना उचित नहीं है। यदि किसी राज्य में जनता पर 
बहुत सख्तों करके आय बढ़ा ली जाय तो इस बढी हुईं आय के कारण 
उसे ऊँचे दर्ज का क्‍यों माना जाय ! इसी तरह एक राज्य दूसरे राज्य 
से कम आवबादो वाला होने पर भी उच्च श्रेणी का हो सकता है। इस 
प्रकार जनसंख्या और आय के आधार पर किया हुआ वर्गीकरण भीं 
ठीक नहीं है । 


६--प्राचीनता या वंश-प्रतिष्ठा--राजपूताना आदि में कुछ 
राजा अपने खानदान की प्रात्वीनता के आधार पर, गव॑ किया करते 
है। पर विचार करने की बात तो यह है कि उनके पूर्वजों ने राज्य की 
स्थापना किस प्रकार की थी । उदाहरण के लिए यदि “बीका जी ने 
मुलतान श्रौ२ दिल्ली के ब्रीच आनेवाले ब्यपारियों के काफिलों को कई 
बार लूट कर इतना धन इकट्ठा कर लिया कि इसी घन की मदद से 
उनके पास एक बड़ी मारी सेना तैयार हो गयी श्रोर हसी सेना की मदद 
से उन्होंने सम्बत १५४५ में बीकानेर नगर की नोंव डाली”&8 तो क्या 
उनके उत्तराधिकारियों को प्राचोन वश के आधार पर प्रतिष्ठा दी 
जानी उचित है ! 


कुछ राजाओं को ऊँचा पद इमशिए दिया ज्ञाता है कि उनके 
किसी पूर्व ने चडा कष्ट सहा था, त्याग किया था और बडे साहस का 
परिचय दिया या। उदाहरणवत्‌ उदयपुर के राणा क्वा विशेष आदर 








*सी अचलेइवरप्रसाद जी शर्मा, अपने द्वारा रूम्गादित प्रलासेवकः “| 
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इसलिए किया जाता है कि राणा प्रताप ने मुगल सम्राट की अधीनत 
स्वीकार नहीं की, ओर इस वश की लडकी का शाही घराने से सम्बन्ध 
नहीं हुआ। इस प्रकार श्री० श्रीकृष्णदत जी पालीवाल ने लिख 
है कि उत्पत्ति श्रौर बड़प्पन की दृष्टि से रियासतों को पॉच प्रकारों मे 
बाँदा जा सकता है। सत्रसे पहले प्रकार की रियासते राजपूताने वे 
राजाओं की हैं, जिनका इतिहास सहस्तों वर्ष पुराना और वीरता के 
गौरव गाथाश्रों से परिपूर्ण है | दूधरे प्रकार की रियासर्तें उन सरदारों व 
गवर्नरों की हैं, जो मुगल साम्राज्य के विनाश के समय स्वृतन्त् 
बन बैठे । तोसरे प्रकार को रियासतें उन लोगों की हैं, जिन्होंने 
मुगल साम्राज्य का विनाश होने पर हिन्दुस्तान में जो अराज- 
कता फैल गयी थी, उसका लाभ उठाकर अपनी रियासते कायम्र 
कर लीं। चौथे प्रकार की रियासते वे हैं, जिनको ईस्ट इडिया 
कम्पनी ने हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य का श्रीगणेश करते समय 
बनाया, जैसे मैधूर और कुछ हृद तक कशमोौर | पॉँचवें प्रकार री 
रियासतें उन लोगों की हैं, जो मुगल, मराठा, साम्राज्यों के अन्त होने 
पर राजा बन बैठे तथा महाराजा रणजीत सिंह के सिक्ख साम्राज्य से 
से बचने के लिए अ्गरेजों की गोद में जा बैठे; यथा पटियाला, भीन्‍्द, 
कपूरथला आदि ।” इम सम्बन्ध मे याद रहे कि कोई राज्य चिरकाल 
तक प्राचीनता के श्राधार पर उच्च पद का अधिकारी नहों बना रह 
सकता । व्यक्तियों को माति राज्यों को भी स्वावलम्बी होकर अपने टी 
गुणों के कारण सम्मान की आशा करनी चादिए | 

आ्राकार-प्रकार, भूगोल, इतिहास, पद या झतवा, प्राचीनता और 
भारत-सरकार के सम्बन्ध आदि अ्रलग अलग होने के कारण भारत- 
वर्ष के देशी राज्यों के वर्गीकरण का विषय बहुत जटिल है। किसी भी 
प्रकार से वर्गीकरण किया जाय, वह संतोषप्रद नहीं हो सकता । उधरमें 


ड 


असल कर 
»'अज़ु नः--रियासत अक 


सन्धियाँ है ही 


कुछ-न-कुछु कमो रह ही जाती है। तो भी अपने-अपने दृष्टिकोण से 
समी का उपयोग है । 

१०--वैधानिक स्थिति--जिस राज्य की वैधानिक, राजनीतिक, 
या नागरिक स्थिति दूसरे राज्यों की अपेज्ञा जितनी अच्छी हैं, उतना 
ही हम उसे उच्च श्रेणी में रखना उचित समभते हैं। वैधानिक दृष्टि 
से राज्यों के दो भेद हैं--वैध शासनवाले और अवैध शासन वाले | 
बेघ शासन में. निर्धारित काप्रदे कानून के अनुसार राजप्रबन्ध होता है । 
राजा की शक्ति मर्यादेत होती है, वह मनमाना कार्य नहीं कर 
सकता । इसके विपरीत, अवेध शासन में राजा को शासन अधिकार 
पूर्णुूप से रहता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता । वह जैसा 
चाहता है, करता है; उसपर कानून का कोई प्र तिबन्ध नहीं होता, अ्रथवा 
यों कद पकते हैं कि उसकी इच्छा ही कानून है| 'राजा करे सो न्याय? | 

आजऊल लोकतंत्र का युग है, और राज्य को निर्माण ऋरनेवाला 
पुख्य - अग जनता होती - है इसलिए राज्यों का वर्गोकरण बनता 
की दशा के विचार से करना अपेक्षाकृत ठीक होगा | 


अकनननण आन्‍ननणा ऑडजओल 


, सातवाँ अध्याय 

है / 

संधियां 
जिन्हे संधियाँ कहा जाता है, वे कोई वराबर वालों के चुलह- 
नामे नहीं हैं | वे तो दान दी हुईं चीजे' हैं, जिनमें दाता ने अपनी 
इच्छा के अनुसार शर्तें और पाबन्दियाँ लगादी हैं | ये ज्यादहतर या 
तपारी-कीसारी सावभौम सता को मजबूत बनाने क्री सातिर दी हुई 
र्यायतें हैं | -म० गाँधी 
संधि-राज्य सिफ ४० हें--पिछुले भ्रध्यायों में संधियों का 
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उल्लेख हुआ | आगे भी इनकी चर्चा का गसंग आयेगा | इसलिए 
इनके सम्बन्ध में कुछ विशेष विचार करना श्रावश्यक्र है । संधि दो ऐसी 
शक्तियों में होती हैं, जो एक-दूसरे का स्वतन्न अस्तित्व मानती हैं, चाहे 
दोनों का दर्जा बराबरी का हो याएक का दूमरे से कुछ नी चा। सन्धि करने 
वाले दोनों राज्यों में प्रत्येक का कुछ उत्तरदायित्व होता है, जिसका संधि 
की शर्तों में उल्लेख रहता है। सन्‌ १७४७ से १८१३ तक, जब कि 
भारतवर्ष में अगरेजी राज्य की जड़ नहीं जमी थी, कम्पनी की देशी राज्यों 
से संधियाँ बराबरी या मित्रता के नाते हुईं | किन्तु ऐसे राज्यों की सख्या 
कुल मिला कर केवल १२ है | पश्चात्‌ कम्पनी की स्थिति दृढ़ हो जाने 
पर उसने जो भी संधियाँ कीं, वे देशी राज्यों की थोड़ी-बहुत अ्रधीनता 
की ही सूचक रहों । देशो राज्यों में संधि-राज्य सिर्फ़ ४० ही हैं। 

* सघिल्‍राज्य और उनके साथ संधि होने का समय इस प्रकार है ;-- 
अलवर (१८०३), बद्ावलपुर (१८३८), भरतपुर (श८ ५), बांठवाडा 
(१८१८) बड़ोदा (१८०५४), मोपाल (१८१८), बीकानेर (१८७०८), 
बून्दी (१८१८), कोचीन (१८०६), कच्छु (१८१६), दतिया (१८१८), 
देवास बड़ी और छोटी (१८१८), घार (१८१६), धोलपुर, (१८०६), 
ग्वालियर (१८०४ और १८४४), हैदराबाद, (१८०० और १८५३), 
इन्दौर (१८०४ और श्यश्८), जयपुर (१८१०), जैघलमेर (१८१०५), 
कशमीर (१८४६), भालावाड (१८३८), जोधपुर (१८१८), फलात 
(१८७६), करोली (१८१७), खैरपुर (१८१८), किशनगढ़ (१८१८), 
कोल्हापुर (१८१२), कोटा (१८१७), प्रतापगढ (१८१८), मेथूर 
(१८८१ और १६१३), ओरछा (१८१२), रामपुर (१७६४) रीवा 
(१८१२), समथर (१८१७), सावंतवाडी (१८१६), सिक्कम (१८१४), 
सिरोही (१८२३) ट्रावकोर (१८०५) टोंक (१८१७), उदयपुर (१८१८) | 

इन्हें छोड़कर अन्य बड़े-बड़े राज्यों को सरकार ने अपनी श्रधीनता 
में ले लिया, उनकी रक्षा का बचन देने के लिए सनदें लिख दीं। इन 


सन्धियाँ ७ 


राज्यों में प्रभुत्व तो सर्वोच्च सत्ता का स्थापित हुआ; हाँ, कुछ शासना- 
धिकार नरेशों के भी बने रहे | बहुतसे रजवाड़ों ने सरकार की श्रधीनता 
स्वीकार करते हुए इकरारनामें लिख दिये हैं। इन रजवाडों के 
सरदार आदि शअ्रपने उत्तरदायित्व से, ब्रिटिश सरकार से बंधे हैं । 

संधियों के भेद--विविघ देशी राज्यों से समय-समय पर अलग 
अलग तरह की सन्धियों की गयी हैं, उनसे राजाओं की बदलती हुई 
श्र धीरे-घीरे गिरती हुईं वैधानिक स्थिति की अच्छी जानकारी होती 
है। पहले कम्पनी को जैसे-भी-बने श्रपनी हुकूमत जमाने की फिक्र थी; 
जिस राज्य में जैसी शर्तों से काम बला, वहाँ उसने वैसी शर्तें स्वोकार 
करके राजा से सन्धि कर ली । पीछे जैसे-जैसे उसका बल बढा, वैसे- वे से 
उसकी सन्धियों में प्रभुत्त की भावना बढती गयी। राजा लोग 
कमजोर होकर अपने अधिकार उसे देते गये और उसकी अधीनता 
स्वीकार करते गये। इस प्रकार विविध सन्धियों की घाराएँ देश- 
काल के श्रनुसार भिन्न-भिन्न होना स्वाभाविक ही है। तथापि स्थूल रूप 
से संधियों के तौन भेद हैं--(१) मित्रता की संधि, (२) श्राश्रित पार्थक्य 
की संधि, (३) आश्रित सहकारिता की संघि। इनमें से प्रत्येक प्रकार 
की संधि का एक-एक उदाहरण सक्तप में आगे दिया जाता है | 

मित्रता की सधि--त्रििश सरकार श्रौर श्री० यशन्‍्तराव 
होल्कर में, सन्‌ १८०४ में मित्रता ओर शान्ति की सन्धि हुई | उसकी 
कुछ धाराएँ ये हें---(क) ब्रिटिश सरकार यशवन्तराव होल्‍कर के विरुद्ध 
लड़ाई बन्द करने और उनको अब से कम्पनी का मित्र मानने का 
बचन देता हैं| यशवन्तराव द्दोल्कर भी यह बचन देते हैं कि वह अब 
ब्रिटिश सरकार ओर उनके मित्रों के विरुद्ध लड़ाई बन्द कर देंगे और 
फोई ऐसा कार्थ न करेंगे, जिससे ब्रिटिश सरकार और उसके मित्रों को 
हानि हो । (ख) यशवन्तराव होल्कर अपने उन सब दावों या स्वत्वों को 
छोडते हैं, जो ब्रिटिश सरकार या उम्के मित्रों पर हों | (ग] यशवन्तराव 
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होल्कर यह बचन देते हैं, कि ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के बिना, 
किसी योरोपियन को नौकर न रखेंगे, चाहे वह ब्रिटिश प्रजा होयान 
हो | (घ) यशवन्तराव होल्कर यह बच्न' देते हैं कि वह सर्जीराव घाठ- 
किया को अपने यहाँ नौकर न रखेंगे और न उसे अपनी समा में 
रखेंगे, क्योंकि उक्त व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का शत्र घोषित हो चुका है। 
आश्रित पाथकय संधि--ब्रिटिश सरकार और श्रोरंछा में सन्‌ 
१८१२ में आश्रित पार्थंक्य नीति के अनुसार सधि हुईं, उसमें कहा गया 
कि ओरछा के राजा महेन्द्र बिक्रमादित्य बृटिश सरकार के प्रतल आश्रय 
में श्राना चाहते हैं, उनकी प्राथंना रवीकार की जाती है.। (क) उन्हें 
बृूटिश सरकार के प्रति श्राशापालन आर अनुराग'का भाव प्रकट किया 
है, अतः वह अब से उनके मित्रों की श्रेणी में लिये ज्ञाते'हैं। तदनुमार 
क्त राज्ञा उसके मित्रों को अपना मित्र आर उसके शत्रश्नों को अपना 
श॒त्र समर्ेगे, श्रोर किसी ऐसे राजा या शासक को न छेड़गे जो बृटिश 
सरकार का मित्र हो। वे बृटिश सरकार विरोधी व्यक्तियों या उनके 
परिवार वालों को अपना शत्र मानते हुए श्राश्रय न देंगे ओर न उनसे 
किसी- प्रकार का सम्बन्ध रखेंगे, वरन्‌ उन्हें पकड़ कर बृटिश सरकार 
के कमचारियों के सुपुद करेंगे | (व) जो राज्य राजा साहब को अपने 
पूवजों से मिला है वह सदा उनका * ही रहेगा और उनको या उनके 
वंशजों और उत्तराधिकारियों को इनके भोगने में बुटिश सरकार कभी ने 
छेड़ेगी, ओर ने किसो प्रकार-का कर' लेगी |; वृटिश -सरकार इस राज्य 
की विदेशी शरत्रओ्रोंः से रक्षा भी करेगी। (ग) यदि ओरछा के राजा को 
चइृठिश सरका* के मिन्रन्राज्यों में से किसी पर कोई दावा या शिकायत 
होगी तो,वह स्वतः उसके विरुद्ध काई कार्यवाद्द न करके, ब्ृटिश सर- 
कार को सूचना देंगे, श्रौर सदा उसके निर्णयकों मानगे | बृटिश सरकार 
भी अपने मित्रों और आ्राश्रितों को ओरछा के राजा के विरुद्ध कार्यत्राद्वी 
करने से र केगी और उनके +भगड़ों में स्वयय मध्यस्थ बन ऋर न्याय के 


, संधियाँ, ड्ट६्‌ 


सिद्धान्तों के अनुसार विचार करेगी। (घ) बृठिश सरकार कौ 
स्वीकृति बिना राजा अपने यहाँ किसी भी प्रकार के योरोपियन को 
नौकर न रखेंगे । 

आश्रित सहकारिता की संधि-मेसूर का राज्य सन्‌ १८३१ 
ई० से वृटिश सरकार के प्रबन्ध में था, यह श्प८श में यहाँ के राजा 
चामराजेन्द्र वाडियर को लोठाया गया तो श्राश्रित सहकारिता को नीति 
के अलुसार सन्धि हुई | इसको मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं :--(क) 
क्योंकि व्ृिश सरकार ने इस राज्य की रक्षा का भार लिया है, उसे 
प्रतिवर्ष (मैसूर राज्य के कोष से) पेंतीस लाख सरकारी झरुपये दिये 
जायेंगे। (ख) चामराजेन्द्र बाडियर को गद्दी मिलते समय यह 
जो शातवनपद्धात प्रचलित हो, उसमें कोंसिलयुक्त गवनरजनरल 
की स्वीकृति त्रिना, कोई विशेष परिवर्तन न किया ज्ञायगा | 
(ग) कोष-प्रबन्ब, कर लगाना, न्याय-प्रबन्ध, कृषि उद्योग या 
व्यापार का प्रोत्ताहइन, राजा साहब के हित, प्रज्ञा के सुख, तथा राजा 
ओर सरकार के सम्बन्ध के विषय में कोंपिलयुक्त गबनेरजनरल जो 
परामश देगे, उसका पालन किया जायगा, (घ) यदि किसी समय 
महाराजा मेसूर इनमें से किसी नियम का पालन न करें या भग करे 
तो कौसिलयुक्त गवर्नरजनरल को अश्रधिकार होगा कि वह उक्त प्रदेश 
को बिटिश शासन में मिलाले या अन्य आवश्यक प्रबन्ध करें,,मिससे 
राजप्रबन्ध जनहितकारी हो तथा इस ज्षेत्र में तब्रटिश हिंतों और #वि- 
कारों की सुरक्षा हो | 

सधियो आदि के विषय में ली वानर का मत--्रंगरेज्ों की, 
देशी राज्यों सम्बन्धी नौति पर प्रसिद्ध लेखक ली बानर की पुस्तक में 
बताया गया है कि जिन भोतों से अंगरेजों का देशी राज्यों से सम्बन्ध 
बनाए रखनेवाले नियम या सिद्धान्त तब किये ज्ञा सहऊने हैं, वे तीन प्रकार 
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के हैं-- (१) वे संधियाँ, समभोते या सनदे जो देशी राज्यों से हुई हैं। 
(२) वे फैसले जो सर्वोच्च सत्ता ने समय-समय पर देशी राज्यों के उत्तरा- 
घिकार, हस्तक्षेप या उनके शासकों के विवाद के मामलों में किये हैं। 
(३) रिवाज या व्यवहार जो समाज के विकास के साथ-साथ बदलता 
रहता है, ओर जो उनके सम्पर्क के समय अमल में आता है| रिवाज 
का 'महत्व बहुत अधिक होता है। ली वानर का मत है कि देशी राज्यों 
से जो सधियाँ हुई हैं, उनका सामूहिक अथ लिया जाना चाहिए। 
सर्वोच्च सत्ता ने एक राज्य के साथ व्यवहार करते हुए अपनी सैनिक 
नीति घोषित की है, दूसरे में मानवता के नियम के सम्बन्ध में अपना 
उत्तरदायित्व बतलाया है, अन्य राज्यों में अपने सहयोग या हस्तक्षेप , 
अधिकार सम्बन्धी स्वत्व की सूचना दी है । ( केवल एक उदाहरण में, 
अर्थात्‌ मेसूर को १८८! में लाड रिपन द्वारा वापिस दिये जाने के 
सरकारी कागज़ात में सब प्रकार के दायित्व हृकट्टू संग्रह करने का प्रयत्न 
किया गया है )। अधिकाश राज्य तो ऐसे ही हैं, जिनके साथ कोई 
संधियाँ ही नहीं हुई हैं। ली वानर ने साक-साफ कहा है कि जहाँ 
कुशासन ४ ह वहाँ हस्तक्षेप का अधिकार या कतंव्य पेदा हो जाता है, 
भले ही संधि-पत्रों में कोई वास्ता न रखने या स्वच्छुन्द शासन रहने 
की प्रतिशा की गयी हो | 

संधियाँ सारहीन और अनुचित थीं--पंहले बताया जा चुका 
है कि सधियाँ सिंफे ४० राज्यों से हुई थीं। विचार करने से इसमें कोई 
सदेह नहीं रहता कि ये सर्वथा सारहीन और अनुचित थीं। यह ठौक 
ही कहा गया था कि 'न तो इनके मृल में कोई विधान है ओर न इनके 
सम्बंध में कुछ विवाद खड़ा होने पर उसका तिरंय करने के लिए कोई 
न्यायालय ही है। ये सधियों अ्रन्तर्याट्रीय विधान केक्षेत्र में भी नहीं 
.. >्रेरिश सरकार किस राज्य के कुशासन पर ध्यान देगी, भथवा वह कुशासन 
किसे कहती है, यह बहुत रहस्यभय रहद्दा है। 
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आती । एक या दोनों पक्षों की इच्छानुसार इनका श्रर्थ वा प्रयोग किया 
जाता है। अ्रसल्न में ये सघि-पत्र न होकर एक तरह के नियम-पत्र हैं, 
जिसके अनुमार दोनों पत्नों ने अपना सम्बन्ध बनाये रखने का निश्चय 
किया था। बाद में रीति-रिवाजों से इनमें बहुत परिवर्तन हो गया | 
कई अश बेकाम हो गये | कुछ नई बातें खड़ी हो गयों, जिनका निर्णय 
सरकार के राजनीतिक विभाग ने अपनी इच्छानुसार किया। इन निर्ण॑यों 
का बल संधियों से भी बढ़ गया। सर्वोच्च सत्ता का ज्षेत्र संधियों को 
अपेक्षा अधिक व्यापक है| संधियों की मूल बाते उन नियमों में बदल 
गयी हैं, जो सभी देशी रियासत्तों के साथ सामान्य रूप से वत्तें जाते 
हैं ।! यह सब होते हुए भी राजा लोग भोलीभाली जनता को डराने या 
दबाने के लिए. इन सधियों की बात कहते रहे और सरकार लोकह्वित 
सम्बन्धी अपना कतव्य पालन न करते समय इनका बहाना करती रही | 
लोकनेताओों और सावंजनिक संस्थाओं ने वारत्रार इनका विरोध किया, 
तो भी सन्‌ १६४७ तक ये रद्द नहों की गयीं | ; 

त्रिटिश सरकार की संधियाँ ससाप्त --जुलाई १६४७ में ब्रिटिश 
पालिमेंट में भारतीय स्वाधीनता बिल पाव किया यया । उसमें रियासतों 
के प्रसद्ञ से कहा गया है कि १५ अ्रगस्त १६४७ से रियासतों पर से 
ब्रिटिश सरकार की सारी सत्ता समास्त हो जायेंगी तथा उनसे की हुई 
संधियों भी समाप्स हो जायगी | केवल तब्कर, यातायात, डाक श्र 
तार तथा ऐसे ही सम्बन्धित समभोते रहेंगे, जब तक कि उन्हें झीप- 
निवेशिक राज्य ( भारतीय सच्ठ और पाकिस्तान ) या सम्बंधित रियासर्ते 
भंग न कर दें | अ्रव तो रियासतों की इन ओऔपनिवेशिक राज्यों से नई 
सन्धियाँ होंगी । 


आठवाँ अध्याय 
रियासती विभाग, 


मारत-सरकार के रियासती विभाग की नई व्यवस्था सधघ्‌ १६४७ से 
हुई है। उससे पहले उसका यह नाम नहीं था, उसे राजनीतिक विभाग 
कहते थे। वतंम्रान व्यवस्था का विचार करने से पहले राजनीतिक 
विभाग के सम्बन्ध में आवश्यक बाते आगे दो जाती हैं। 

विदेश विभाग ओर राजनीतिक विभाग--सन्‌ १्८श्रमें मारत- 
सरकार का एक विभाग “विदेश विभाग? के नाम से बनाया गया | 
देशी राज्यों के नियन्रण की ब्यवस्था करनेवाले अधिकारी-- 
पोलिटिकल ए.जन्ट, रेजीडेन्ट आदि--अब विदेश-्सेक्रेटरी के श्रधीन 
हो गये, जो वायसराय के प्रति उत्तरदायी 'था | सन्‌ १६१५ में योरोपीय॑ 
महायुद्ध के कारण शासन-कार्य बढ जाने पर, देशा राज्यों सम्बन्धी काम 
संभालने के लिए एक राजनीतिक सेक्रेटरी नियुक्त किया-गया। विदेश 
सेक्रेटरी का काम ,ख़ासकर बाहरी विषयों तक परिमित' रह गया। भूटान; 
सिक्कम, बलोचिस्तान और पश्चिपोत्तर* सीमा एजन्‍्सी के राज्यों का 
सम्बन्ध निदेश विमाग से ही रहा | शेष सत्र रियासतों की निगरानी 
राजनीतिक-विमाग करने लगा | 

राजनीतिक विभाग के अधिकारी--राजनीतिक विभाग का 
का काम वायसराय के 'अ्रधीन पोलिगिकल सेक्रेटरी करता था | पोलि- 
टिकल सेक्रेटरी के अत्ीन 'एजन्ट टु दि गवरनर-जनरल? या ए., जी. जी., 
रेजीडेन्ट और पोलिटिकल एजन्ठ आदि विविध अधिकारी रहते 
ये । ए. जी, जी. का सम्बन्ध सीधे वायसराय से होता था | 
कशमीर, हेदराबाद, गवालियर और मैसूर का एक-एक रेजीडेन्ट 
खासकर इन्हीं राज्यों सम्बन्धी काम के लिए था । दूसरे 


क््७दु 


रियासती विभाग भर 


रेजीडेन्ट कई-कई राज्यों या किसी राज्य-समुद्द सम्बन्धी काम करते थे | 
इनके श्रधीन दो-तीन पोलिटिकल एजन्ट या छोटे रेजीडेन्ट होते ये, जो 
बहुत से छोटे-छोटे राज्यों सम्बन्धी काम निपाते थे | 

राजनोतिक अफसरों के अधिकार और व्यवहा र--राजनी तिक 
अफसरों के श्रधिकार साफ तौर से निर्धारित नहीं थे ) वे चाहते तो 
राजाओं के सगाई-विवाह जेसे निजी मामलों में भी हस्तक्षेप कंर सकते 
थे | और, उनकी इच्छा न हुई तो हत्या, दमन या शोषण जेसे गम्भीर 
विषय की ओर भी उदासीन रद्द संकते थे | उनका व्यवहार बहुत कुछ 
राज्य के महत्व तथा राजा के दबंग या कमजोर होने पर निर्भर होंता 
था | हाँ, उन्हें साम्राज्यन्सरकार ओर वायसराय के आदेशों का ध्यान 
रखना होता था। सख्त वायसराय राजाओं पर दबाव डालना भी 
ठीक समभता था, और नम प्रकृति वाला वायसराय कुछ उपदेश या 
पलादइ देकर सतोष कर लेता था। राजनीतिक विभाग का काम गुप्त रूप 
से, गुपचुप होता रहता था। श्रातंक और आ्राशकां का वातावरण बना 
रहता था | समय समय पर तरह-तरह की कामाफूसों होती रहती थी, 
कौन जाने, कब कौनसी श्राशका पूरी हो जाय ! 

राजनीतिक विभाग के स्थानीय अधिकारों देशी राज्यों की भीतरी 
बटनाओ्ं का, यहाँ तक कि राजा के पास रहनेवाले निजी कमचारियों 
और राजमहलों की बातों का भी शान रखते थे, श्रोर उच्च अधि- 
कारियों को राजा के साधन, व्यवहार और राजप्रवन्ध शथ्रादि के विषय में 
सूचित करते रहते थे । राजाओं ओ_ओर राजनीतिक विभाग में जो पत्न- 
व्यवहार होता था, वह इनके ही द्वारा होता था । जब कोई राजा अ्रपने 
स्वास्थ्य-सुघार आदि के कारण अपनी रियासत से बाहर चला जाता 
था तो पोलिटिकल अफसरों का हस्तक्षेप खूब ही बढ जाता था। राजाश्रों 
की नाबालगी तथा रिजेन्सी के समय तो शासन में उनका बहुत दी 
हाथ रहता था | 


धर 


फूड देशी राज्य शासन 


उच्च अधिकारी बहुधा उसी सामग्री के आधार पर काम करते गे 
जो उनके अधीन अधिकारी या पोलिटिकल अफसर उनके सामने तैया' 
करके रख देते थे | इप्त प्रकार राजनीतिक श्रफसर जिस मामले को जेसा 
रूप देना चाहते थे, प्रायः वेंसा रूप दे सकते थे, और दे देते थे | 
इससे इन कमचारियों का महत्व स्पष्ट था। राजा इस रहृष्य को 
समभते थे, इसलिए वे यथा-सम्मव इन्हें खुश करने की कोशिश 
में रहते थे । 

रियासतों का सम्बन्ध प्रान्तीय सरकारों से हटाया गयां-- 
मांट-फोर्ड रिपोट के समय (सन्१६१८) स्थिति यह थी कि चार बड़े 
बड़े और एक छोटे राज्य का अपने-अपने रेजीडेन्ट द्वारा मारतब्परकार 
से सीधा सम्बन्ध था, मध्य भारत के लगमग १५०, राजपूताने के 
लगमग २० और बलोचिस्तान के दो राज्य ए. जी. जी. के अ्रधीन थें, 
ओऔर शेष सब रियासतों का सम्बन्ध प्रान्तीय सरकारों से था| उ8 
रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार रियासतों का सम्बन्ध प्रान्तीय 
सरकारों से हटा कर केन्द्रीय सरकार से किया जाता रहा | इस प्रसंग में 
यह बात ध्यान में रखने की है कि आआान्तों में उत्तरदायी शासन का 
प्रारम्भ होते देख कर श्रघधिकारियों की यह इच्छा हुईं कि देशी राज्यों 
को, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारों के नियत्रण से, सुरक्षित रखा 
जाय | इस प्रकार उनको कौसिलयुक्त गवर्नरजनरल (मारत-सरकार) 
के नियंत्रण में न रहने देकर उनका अ्रकेले वायसराय (सम्राट प्रति- 
निधि) से सम्बन्ध करने का विचार होने लगा | बठलर कमेटी (१६२८) 
ने भी ऐसी ही सिफारिश की। ओर, सन्‌ १६१५ के भारतीय शांसन- 
विधान में इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था की* गयी ।, निदान, 
सिर्फ आ्राखाम की रियासतों को छोड़कर अन्य सब राज्यों का सम्बन्ध 
प्रान्तीय शासकों से न होकर सम्राट प्रतिनिधि (वायसराय) से ही 
गया | 


रियासती विभाग प्‌ 


एजन्सी ओर रेजीडेन्सियाँ--विविध एजसियों और रेजीडेंसियों 
का क्षेत्र समय-समय पर बदलता रहा है ; उनके श्रन्तगत रियायतों की 
सख्या को ब्रिटिश सरकार घटावी बढ़ाती रही है। पिछले (सन्‌ १९४० के) 
सरकारी प्रकाशन के श्रनुसार रियासतों का विभाजन इस प्रकार था १-- 
(क) राजनीतिक बिभाग से सम्बन्धित या उसके श्रधीन 





ऋआासाम १६ 
कशमीर हि डे 
फोल्हापुर दक्षिण राज्य एजन्सी श्प 
गवालियर रेजीडेन्सी है 
पश्चिम भारत राज्य एजन्सी र्८५ 
पूर्वी राज्य एजन्सी डर 
पंजाब राज्य एजन्पी ३६ 
बडोदा झोर गुजरात राज्य एजन्सी पर 
सदरास राज्य रे 
भध्य भारत प्र 
मैदूर इ 
राजपूताना «४७ रेई 
हैदराबाद १ 

योग प७४ड 


(ख) बिदेश विभाग से सम्बन्धित या उसके अधीन 





पश्चिमोच्त सोमा एजन्सी 4 
बलोजिस्तान एजन्सी रे 
भूटान ॥ 
सिक्क्रम र्‌ 

योग १० 
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६ देशी राज्य शासन 


राजनीतिक विभाग सन्‌ १६४६ सें--राजनीतिक विभाग देशी 
राज्यों के मामलों में बहुत ही निरंकुश रहा । इसने जनता की प्रगति 
में तरह-तरह की बाधाएँ उपस्थित कीं | इसके पदाधिकारी मारतवर्ष 
के एक-तिहाई हिस्से पर साम्राज्यवादी पंजा जमाये रखने के विशेष 
रूप से जिम्मेवर रहे । सन्‌ १६४६ में भारतवर्ष में अस्थायी राष्ट्रीय 
सरकार बन जाने पर विदेश विभाग तो उसे सौप दिया गया था ; पर 
राजनीतिक विभाग वायसराय या सपम्राट-प्रतिनिधि के ही श्रधीन रहा, 
यह राष्ट्रीय सरकार के श्रन्तगंत नहीं हुआ। इस का और विदेश 
विभाग का वैधानिक सम्बन्ध इतना ही रहा कि वायसराय गवनर-जनरल 
भी था ओर सम्राद-प्रतिनिधि भी | ब्रिटिश भारत्‌ आजादी के दरवाजे 
पर है, इस बात को जानते हुए भी यह विमाग अपने - पुराने ढरे पर 
चलता रहा, और राजाओं को जन-आन्दोलन दबाने तथा प्रजा-मड़लों 
पर प्रतिबन्ध लगाने में सहायता और ग्रोत्ताहन देता रहा। इमगनलिए 
लोक-नेताओं और सावंजनिक संस्थाओं ने इस विभाग की नीति, संगठन 
ओर कार्य का बारबार विरोध किया | 

नई व्यवस्था ; रियासती विभाग--श्रगरेजों के मारत छोड़ने के 
परिणाम-स्वरूप रियासतों की रेजीडेन्सियोँ घीरे-घीरे समाप्त हो जायगी | 
अब रियासतों की भारद-तरकार से रेजीडेन्टों के ज़रिए बातचीत न होगी, 
सीधे प्रान्तरीयं सरकारों या रियासती विभाग द्वारा सम्बन्ध रहेगा। 
रियासती विभाग राजनीतिक बिभाग का नया रूप- है। यह केन्द्रीय 
सरकार के अन्तर्गत उसके ग्रह-मंत्री सरदार पटेल के सुपुर्द है। 
यह विभाग एक नियमावली बना रहा है, जिसमें भारतीय सघ व्था 
देशी राज्यों के बीच के सम्बन्धों का स्पष्टीकरण किया जायगा तथा 
दोनों के बीच के सम्बन्ध-संचालन के नियम होंगे । इसी प्रकार की 
व्यवस्था पाकिस्तान राज्य में होगी । 


नवाँ अध्याय 
राजा 


.._ गजा के सुख में राजा का सुख है, अजा के हित में राजा का 
हित है | राजा को प्रिय लगनेवाली बात राजा के लिए हित्तकारोी 
नहीं है, प्रजा को प्रिय लगनेवाली बात ही राजा के लिए हितकारी 
है। श्राचाये कौटिल्य । 


एकतंत्री शासन--देशी राज्यों में एकतंत्री शासनपद्धति हाती 
है ; शासन सम्बन्धी प्रमुख अधिकार राजा को होते हैं । इसलिए राजा 
के व्यक्तित्व का बड़ा महत्व होता है । यदि वह छुयोग्य हो और श्रपना 
कर्तव्य अच्छी तरह पालन करता रहे तो राज्य की बहुत उन्नति कर 
सकता है | परन्तु अगर उसकी शिक्षा ओर संस्कार अच्छे न हों तो 
शासन-प्रबन्ध बिगड़ने की आशका रहती है। हाँ, जब्र राजतंत्र बेघ 
होता है, श्रर्यांत्‌ राजा के अधिकार शासन-विघान द्वारा मर्यादित होते 
है या राजा पर लोकसभा का नियंत्रण रहता है, तो राजा के अयोग्य 
होने का नतीजा बहुत घुरा नहीं होने पाता | पर अ्रनियन्नित राजा चाहे 
संयोग से श्रच्छा भी हो तो भी यह दोष तो रहता हो है कि जनता का 
अपने शासन में कोई माग न होने से उसमें न राजनीतिक जायति होती 
हैं, ओर न राजप्रवन्ध सम्बन्धी योग्यता या ध्वावलम्बन का साव 
पेदा होता है। सदंसाघारण को अपनी शक्तियों के विकास का 
अवसर नहीं मिलता । फिर, राजा का पद प्रायः पेन्रिक या दंशानुगत 
होता है, ओर एक राजा चाहे जितना योग्य ओर प्रजा-दितैषी हो, यह 
आवश्यक नहीं कि उसका उत्तराधिकारी भी बता ही गुणवान द्वोगा। 
अनेक वार सुयोग्य नरेशों के उत्तराधिकारी बहुत ही अयोग्य हुए हैं, 
ओर होते ई । 

पर 


पूष देशो राज्य शासन 


राजा का रहनसहन और शिक्षा-अ्रत्र हम इस बात का 
विचार करें कि आजकल देशी राज्यों में साधारणतया राजा कैसा होता 
है। उसका रहनसहन, पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा उसके भावी उत्तर- 
दायित्व को पूरा करने में कहाँ तक सहायक होती हैं, एवं उनमें क्या 
दोष या त्र॒ टियाँ रह जाती है| प्रायः राजकुमार का बचपन ,में बहुत 
लाड़चाव और ऐश्वर्य में पालन होता है, उसके मनोरज्ञन और शौक 
के सब साधन उसे सुलम होते हैं | उसे किसी प्रकार का शारीरिक ' व 
मानसिक परिश्रम 'करने का अभ्यास नहीं कराया जाता | उसका जीवन 
बड़ी आराम तलबी में बीतता है | उसे अपने गुणों के विकास की 
विशेष आवश्यकता नद्दों रहती | उसकी साधारण बातों की भी बहुत 
प्रशंसा होती है । उसके चारों ओर ऐसे व्यक्ति रहते हैं, जो जैसे-भी- 
बने उसे प्रसन्न करने की फिक्र में रहते हैं, जिससे वे उसके पिता 
माता की कृपा-दृष्टि प्राप्त ऋरे और श्रपना स्वार्थ पिद्ध कर 
सके । 

राजपुत्र ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है, वह अपने जन्मजात १६ 
ओऔर गौरव का विचार करने लगता है। जो राजपुत्र श्रपने 
सब भाइयों में बड़ा होता है, वह तो जल्दी ही अपने आप 
को भावी राजा मानकर चलता है। दूसरे आदमी भी उसका बरहुधा 
अनावश्यक ओर अनुचित लिहाज करते हैं | इसलिए, उसके स्वभाव में 
अहंकार, अभिमान, श्राडम्बर-प्रियता, अ्रविनय श्रादि सहज ही श्रा 
जाता है। युवराज की शिक्षा भी केसी होती है! उप्के, अध्यापक 
उसके पिता के आज्ञाकारी सेवक तो होते ही हैं, बहुधा उनमें श्रपनी 
हीनता या छोटेपन का भाव होता है| वे इस बात को बराबर ध्यान में 
रखते हैं कि जल्दी या देर में वह समय थआनेवाला है जब कि वह 
युवराज गद्दी का मालिक होगा, और हम या हमारा परिवार इसके 
आश्रित होगा | इमलिए वे, जहाँ तक बनता है, उसके शिक्षण में 


राजा घर 


उसकी योग्यता बढ़ाने हरी अपेकज्ञा उसकी इच्छाएँ पूरो करने का हो 
विचार विशेष करते हें । श 
त्रिदिश सरकार ने युवराजों की शिक्षा फे लिए मेयो क्रालिजञ्ञ 

( श्रज्मेर ), डेली कालिज ( इन्दौर ), राजकुमार कालिज ( राजकोट ), 
एचिसन कालिज लाहोर, आदि कुछ विशेष शिक्षा-सस्याओ्रों की व्यवस्था 
की । उनकी कार्यपद्धति का नतीजा खासकर यह हुआ कि युवराजों ने 
खूब श्रप्तीरी ढेंग से रहना तथा अगरेज़ों की नकल करना सौखा। 
उन्होंने अँगरेज़ी खेल, शिकार, और मनोविनोद में समय बिताया | 
वे जनता के सम्पक से दुर ओर उसकी आवश्यकताश्रों या हिताहित 
से अपरिचित रहे औ्रौर कुछ विचित्र से विचारों वाले हो गये । 
भारतनसरकार के राजनीतिक विभाग के एक समय के उच्च पदाधिकारी 
ओर हैदराबाद, मैसूर एवं बडौदा जैसी बड़ो-बड़ी रियासतों के रेझीडिन्ट- 
पद पर अनुभव-प्राप्त सर विलियम बाठन का कथन है क्रि ऐकेडेमिक 
साहित्यिक ) दृष्टिकोण से राजकुमारों की शिक्षा के परिणाम हँसी 
दिलानेवाले रह जाते हैं । मिसाल के तौर पर राजकुमार कालिज के 
एक विद्यार्थी से पहाड' पर निबंध लिखने को कहा गया तो उसने 

अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये---“पहाड वॉलहुनीय चीज़ होते हैं, 

वे साथारणतया जंगलों से ढके रहते हैं । जंगलों का अर्थ है शेर। शेर 

वायसराय को आकर्षित करते हैं। सड़कों का पुनः निर्माण होता है । 

राजा जी० सी० श्राई० ई० की उपाधि प्राप्त करता है और राज्य को 
लाभ होता है ।? दुसरा नमूता लीजिए | एक राजकुमार विद्यार्थो की 
जाँच के लिए, उससे पूछा गया कि वह अपने राज्य को ऋणमुक्त केसे 
करेगा, तो उसने जवाब दिया कि “में अपने मत्री का विश्वास प्राप्त 
फर लूगा, और उससे सब बात जान लेने पर में उसे उम्त सबय तक 
के लिए केंद कर दूँगा, जब तक कि वह मेरी नावालगो में सद्धित सारे 
घन की उगल न दे ।? 


६० देशी राज्य शासन 


'इस प्रकार की शिक्षा और संस्कार लिए हुए होता है, वह श्रादमी 
जो यथा-समय सरकार के प्रतिनिधि द्वारा गद्दी पर बैठाया जाता, रहाहै | 
वह यह तो पहले से ही जानता है कि वह सरकार के आ्राश्रित है। गद्दी 
पर बैठाये जाने की क्रिया से वह अपनी अधीनता को श्रोर भी श्रच्छी 
तरह नांन लेता है। नदान, उसके गद्दी पर बैठने से किसी ,भी विचार- 
शील 'संजन के मन में, 'हितोपदेश” पुस्तक के रचयिता के ये भाव सहज 
ही ओ सकते हैं कि “रूप और'यौवन, धन-सम्पत्ति, प्रभुता' और अविवेकता 
में से एक एक भी अनर्थकारी 'होती हैं, जहाँ ये चारों इकट्ठी हो जायें 
वहाँ क्या होगा !?? 

समय और धन की फजूलखर्ची -- राजा साहब को अपने समय, 
शक्ति और द्रव्य पर पूरा अधिकार होता है । वे चाहे जब तक सोते 
याआराम करते रहते हैं, जैसा चाहें भोजन वस्त्र, श्रलझ्टार आभूषण आदि 
का उपभोग करते हैं। अ्रपनी रुचि के श्रनुसार महल बनवाते हें था 
उनमें परिवतन कराते हैं। कितने ही राज्यों में लाखों रपये की लागत 
के बड़ेन्बड़े बाग बगीचे आदि होने पर भी प्रायः नया निर्माण होता 
रहता है, कारण, नये राजा साहंब को कोई नया डिजाइन पसन्द है। 

किसी राज्य' की जितनी भी आय होती है, उस पर प्रायः राजा का 
पूर्ण अधिंकार होता है। उसपर व्यवस्थापक्र सभा या नागरिकों का विशेष 
नियंत्रण नहीं होता | कितने ही बड़े-बड़े राज्यों में मी झाय-व्यय का हिसातवे 
प्रकाशित नहीं होता | इस प्रकार किसी को इत बात के निश्चित अ्रक 
नहीं मिलते कि किस मद में कितना खर्च किया गयां। यदि रिपोर्ट 
छुपती भी है, तो वह नागरिकों 'की भाषा में न होकर प्रायः 
अंगरेजी में होती है, सर्वनाघारण को वह 'बहुघा “कीमत ' देने पर भी 
नहीं मिलती । फिर, रिपो में महलों या 'शाही बगीचों के बनानें या 
मरम्मत करने का खचे सावेजनिक निर्माण कार्य में, और राजकुमार की 
शिक्षा थ्रादि का खर्च सावंत्ननिक शिक्षा की मद में दिखाया जा सकता है। 


राजा ६१ 


जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य ओर चिकित्सा आदि की चिन्ता न कर 
शिकार, मनोरंजन, श्रीर विदेश-यात्रा मे, तथा कुत्ते और मोटर आदि 
ख़रीदने में, एवं भारत-न्सरकार के अफसरों आदि का स्वागत-सत्कार 
करने में वेहदद घन खर्चे कर दिया जाता है। निदान, राजा राज्य की 
आ्राय का खासा हिए्सा अपनी इच्छानुसार ख्चो करते हैं। यदि उनकी 
स्वयं अपने लिए या राजपरिवार के वास्ते ली जानेवाली रकम 
निर्धारित भी होती है तो प्रायः वह काफी अधिक होती है; उसमें 
सर्वंसाधारण की आर्थिक स्थिति तथा आवश्यकताश्रों का ययेष्ट ध्यान 
नहीं रखा जाता। कुछ समय हुआ विविध राज्यों द्वारा प्रकाशित 
रिपोर्टी' के आधार पर, भी चूडगर जी ने राजाशओं के व्यक्तिगत तथा 
महलों पर होनेवाले खच॑ का उनकी कुल ग्रामदनी से अ्रनुपात इस 
प्रकार बतलाया था;--कश्मीर २०, बीकानेर २०, इन्दौर १७, श्रलवर 
२५, पटियाला २५, कप्रथज्ञा २५, कच्छु २५ और नवानगर 
२४ प्रतिशत | 

राजा श्रोर राजपरिवार का निजी ख्े परिमित रहना चाहिए | 
इस खर्चे की रकम भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए. एकसी नहीं ठहरायी जा 
सकती; राज्य की आय तथा राजपरिवार को मसुख्य-्पुख्य आ्रवश्यकताश्रों 
का विचार रखते हुए ही उसका निश्चय किया जा सकता है। भारतीय 
परिस्थिति का विचार करते हुए म० गाघी का मत यह है क्रि 'दस से 
पन्द्रह लाख तक की आमदनी वाले राज्य के राजा और राजपरिवार 
का निजी खच् राज्य की आमदनी के दसवे हिस्से से ज्यादा न हो ; 
तौन लाख से श्रघिक निजी खच तो दोना ही नहीं चाहिए। और, इस 
खर्च सें महल, मोटर, अम्तवल, मेहमान श्रादि से सम्बन्धित खर्चे मी 
शामिल होने चाहिए ॥। 

राजाओं को दिनचयाौ--श्रव राजाशों की दिभदर्या का विचार 
करे विलायत-यात्ना आदि के समय की बात तो छोड़ ही दें।प्रायः गजा 


दर देशी राज्य शासन 


लोग अपनी राजधानी में रहते हुए मी राजकाज सँमालने का कष्ट 
कम उठाते हैं। कभी वे किसी दूमरे राजा आदि के यहाँ जाते ई, 
कभी कुछ मेहसान उनके यहाँ आते हैं। खेल-कूद, हृवाखोरी या 
या शिकार आदि तो नित्य का काम है ही, प्रत्येक राजा को कुछ अपना- 
अपना शौक या व्यसन भी रहता है। खाने-पीने, सोने, श्राराम करने 
व दिल बहलाने आदि की बातों 'को करते हुए अवकाश ही क्या 
मिलता है | और, हाँ, थोडा-बहुत समय राजा साहब को अपने यहाँ 
के रैसों, सरदारों जागीरदारों आदि से मिलने-मेंठने को भीतो 
चाहिए | निदान, राज्यन्शासन के तथा सावजनिक कार्यों के लिए न 
उन्हे समय मिलता है और न उन्हें समय निकालने की चिन्ता रहती 
है ।सावंसाधारण जनता के आदमियों से मिलकर उनकी परिष्ियति और 
आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष शान प्रा” करना राजा साहब की शान के 


खिलाफ होता है । बहुधा श्रच्छे-अच्छे प्रतिष्ठित * कार्यकर्ताओं, लोक- 
नेताओं या विद्वानों को भी उनके दर्शन ढुल॑म॑ होते हैं। उनके अधिकाश 


दर्शनामिलाषियों को प्रधान मन्त्री आदि से ही सेट करने की अनुमति. 
मिल जाय तो गनीमत है। राजा 'सांहब के पास उनके अधीन उच्च 


पदाधिकारियों तथा निजी नौकरों के अलावा ऐसे ही श्रादमियों को 
पहुँच होती है, जो खुशामदी हों, ठक्ुरसुह्याती बाते करने में कुशल होने 
के अतिरिक्त, घनी -मानी हों और समय-समय पर ऐसे कार्यों में धन- 
व्यय करते हों, जिनसे उनकी खैरख्वाही और 'राजभक्ति? यूचित हो | 
राजा साहव का दौरा--कभी-कभी राजा साहब अपन प्रजा- 
प्रेम दिखाने के लिए, अपने राज्य में दौरा करने का भी कष्ट उठाते 
हैं। दोरा उन्हीं स्थानों में होता है, जहाँ प्रधान मत्री आदि ठीक सम- 
भते हैं। दौरे के लिए पहले तैयारी की जाती है | उन रास्तों की सड़क 
कुछ ठीक करा दी जाती हे, जद्दों से राजा साहब्र जानेवाले होते हैं । 
जहाँ राजा साहब का मुकाम होता है, वहों कौन-कौन व्यक्ति या संस्थाएँ 
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किस-किस प्रकार स्वागत-सत्कार करेंगे, कहाँ-कहाँ अमिननन्‍्दन-पत्र दिया 
जायगा, उसमें क्या-क्या बातें कही जायँगी, और उनका क्या उत्तर 
देना ठीक होगा, इसका विचार यथा-सम्मव पहले ही कर लिया जाता 
है| निदान, पत्र काम निर्धारित योजना से अनुसार होता है, राजासाहब 
को स्वतत्रता-पूवंक जनता की शिकायतें सुनने का अवसर नहीं मिलता । 
यदि राजा साहब अपनी सहानुमूति दिखाने के लिए किसी से कुछ 
पूछते भी हैं, तो उस कृत्रिम वातावरण में बेचारे प्रजाजनों को यद 
हिम्मत नहीं होती कि कोई स्पष्ट सच्ची बात कहें। ऐसा करने से 
उन्हें आशंका होती है कि कहीं उन्हें पीछे अधिकारियों को नाराज़ी 
न सहनी पड़े । वे कह दिया करते हैं कि महाराज क्ली छत्नछाया 
में सब सुखी हैं; किसी को कुछ कष्ठ नहीं ! लोगों की ऐसी बातों की 
विशप्ति करके या श्रखवारों में छुपा कर अधिकारी पीछे खूब यश लूटा 
करते हैं| 

राजाओं का राजकार्य--जब राजा साहव राजधानी में होते हैं, 
श्रौर उनकी तबायत भी ठीक होती है (यह सयोग कम हो होता है), 
तो इच्छा होने पर घन्दे-दो-पन्टे के लिए राजकीय काय देखने का कष्ट 
उठाते हैं | बहुत से कागज ऐसे रद्दते हैं, जिनपर नियमानुसार उनकी 
आशा की आवश्यकता होती है। इनका मसविदा बना-बनाया तैयार 
रहता है, प्राइवेट सेक्रेटरी इन्हें एक-एक करके पेश करता है, और 
किसी-किसी के बारे में कुछु शब्द कहता रहता है, राजा साहब इन पर 
अपने हस्ताक्षर कर देते हैं | इसके बाद वे पूछ लेते हैं कि और कोई 
आवश्यक कार्य तो नहीं है। प्राइवेट सेक्रेटरी खूब होशियार होता है, 
वह सच पन्न-व्यवहार और लोगों की दरखासतें श्रादि देखकर, मिस 
मामले को चाहता है, या सुविधाजनक समभता है, उसकी ही& चर्चा 
राजा साहव से करता है | शेष उब मामलों को श्रनावश्यक मानकर 
किसो को जाँच के लिए, किसी को दूवरे अधिकारियों की राय के सिए, 
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और किसी को किसी दूसरी बात के लिए स्थागित कर देता है। इन 
मामलों में 'दक़ुर की काररवबाई” होती है,' फाइल बनती रहती 
है, किसी-किसी में महीनों का ही नहीं, वर्षों का भी समय लग जाता हैं, 
यहाँ तक कि बहुत से श्रजों या दरखास्त देनेवालों' को कोई लाभ न 
होकर व्यर्थ की परेशानी होती है। इसका विचार करके अनेक श्रादमी 
किसी भामले को राजदरबार में उपस्थित करने की अ्रपेज्षा चुपचाप कष्ट 
उठाना ही श्रच्छा समभते हैं | इस पर भी शना और उनके खुशामदी 
अपने यहा के राजप्रबन्ध का अभिमान किया करते हैं |. 

विशेष वक्तव्य--हम यह भुला देना नहीं चाहते कि कुछ राजा 
बंहुत प्रतिमाशाली और लोक हितैषो होते हैं, और कुछ राजा 'समय की 
गति को पहचानने लगे हैं, और स्वयःही, अथवा लोक-नेताश्रों के 
प्रभाव से, अपने-अपने राज्य में क्रमशः 'खुधार करके उसे ऐसा बना 
रहे हैँ कि नवयुग में उनका निभाव हो सके ।परन्तु ये अभी कितने हैं ! 
' झावश्यकता है कि राजा बननेवाले शजंकुर्मारोंकों शुरूसि ही ऐसे 
वातावरण सें रखा जाय, और उनकी शिक्षा की ऐसी व्यव॑स्था की जाय 
कि उनमें जनता के प्रति प्रेम और सेवा-भाव बढ़े और वे अपने श्राप 
को राज्य का स्वामी न मान कर उसका सेवक माने | 

राजा को वेघानिक शासक होता चादहिए.। शासन-कार्य उसके नाम 
से तो हो परन्तु वास्तव में शासन मंत्रिमंडल करे, जो जनता के प्रति 
उत्तरदायी हो। राजा को कानून बनाने या न्याय करने का भी श्रधिकार 
न रहे; इन कामों को व्यवस्थापक सभा और न्यायाघीश करें | इनके 
सम्बन्ध में क्रशः आगे लिखा जायगा। 


के 


दसवाँ अध्याय 
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दीवान ओर मंत्री--पिछुले अध्याय में राजा के सम्बन्ध में विचार 
किया गया । राजतेंत्र में वह प्रमुख होता है, तो मी शासन-कार्य में 
; छोटेनबड़े और भी कितने ही श्रादमियों का सहयोग होता है। इनमें 
। दीवान या प्रधान मंत्नी का पद मुख्य है। जिन राज्यों में दीवान होता 
; है, वहाँ अन्य सब्र उच्च पदाधिकारी उसके अधीन होते हैं । कहीं-कहीं 
दौवान प्रधान मंत्री होता है, ओर विविध विभागों का प्रबन्ध करनेवाले 
मंत्री उसके सहायक होते हैं | किसी-किसी राज्य में प्रत्येक मन्‍्त्री सीधा 
राजा की अप्लीनता में कार्य करता है। कहाों-कहीं प्रतअन्धक्ारिणी कोसिल 
है, इमके सदध्य भिन्न मिन्न विभायों का संचालन करते हैं; हाँ, जैसा पहले 

कहा गया है, सब मद्दाराज के अधीन होते हैं । 
दोवान पद केद्धिए जिन आदमियों में कुछ योग्यता होती है. उनमें 
से उफल रहने फी आशा प्रायः उसी को हो सर्कती है, जिसका राजपरिवार 
< से बहुत सम्पक रहा है, अथवा जिसने राजा साइग्र को पहले पढ़ाया 
£ था | कभी-कभी मामूली योग्यता का ऐसा श्रादमी भी दीवान होता 
# रहा है, जो पोलिटिकल एजंट का कृपापान्न दो और जिसके लिए. उसने 
/ लिखित या मोखिक सिफारिश कर दी हो । छुछ दश्शाओं में राजा 
साहद किसी ऐसे व्यक्ति को दोवान नियुकछ कर लेते है, जिसने पहले 
ब्रिटिश भारत में सरकार की नोकरों की हो, ओर ज्ञो उस समय अ्ब- 
फाश अहरण करके पेन्शन ले रहा हो । निदान, सुयोग्व, परिश्रमी, 'प्रौर 
विवेकदान सञन दीदान प्रायः कम ही वनता है । बाहरी प्रधानमन्त्री 
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प्रायः एक ओर तो राजा को अपनी खुशामद-दरामद से खुश रखने 
की कोशिश करता है, और दूसरी ओर जद्दाँ तक बन सकता है, अपने 
अधघीन पदों पर अपने सम्बन्धियों या मित्रों आदि की नियुक्ति करता 
है। इस प्रकार उसे अपने स्वार्थ-लाधन की चिन्ता रहती है, वह राजः 
कीय विषयों में यथेष्ठ ध्योन नहीं देता, वह जनता को उपेक्षा करता 
है। कभी-कभी ऐसा हुआ है कि राज्य की व्यवस्था बहुत बिगड़ जाने 
पर पोलिटिकल एजंट की ओर से फटकार पड़ी तो प्रधान मन्त्री को 
बदल कर उसकी जगह कोई दुसरा बाहर का ही आदमी नियुक्त कर 
दिया गया । वह राजा को तो सतुष्ट रखने का प्रयत्न करता ही है, 
साथ में पोलिटिकल एजंट साहब को भी प्रसन्न करता रहता है। किन 
वह प्रायः श्रपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं मूचता, वह अपने प्रभाव की 
दुरुपयोग करके राज्य से अधिक-से-अधिक धन संग्रह करने की फिक् में 
रहता है । 

अंगरेज दीवान---अब उस स्थिति का विचार करें; जब सरकार 
ने किसी राज्य के कुप्रबन्ध के आधार पर हस्तक्षेप करके वहाँ अ्रपना 
आदमी भेजा । किसी-किसी राज्य में हिन्दुस्तानी अफसर भी मेजा गयो, 
परन्तु प्रायः, और विशेषतया बड़े-बड़े राज्यों में, सरकार ने इसके लिए 
किप्ती अ्रगरेज को ही पसन्द किया | अंगरेज दीवान बहुघा उन राज्यों 
में मेजे गये, जहाँ राजाओं ने राजनीतिक विभाग की कुछ उपेक्ता की, श्रौर 
साथ ही उनमें कुछ व्यक्तिगत दोष अयवा घरेलू झगड़े भी ये । अगरेज 
द्ीवान की भारी-भारी वेतन के कारण तो राज्य का ख़र्च बढ़ा है, 
अन्य कारणों से भी ये बहुत मँदगे पड़े | जहाँ ये पहुँचे वहाँ स्वास्थ्य, 
पुलिस, एँजिनयरी आदि विभागों के उच्च पदों पर भी अगरेज कम चारी 
बढ़ाए जाने लगे । इनके विविध प्रकार के ख़च के वास्ते रुपवां 
जुटाने के लिए जनता पर तरह-तरह के नये कर लगाए गये। अनेक 
दशाओं में श्रगरेज दीवान ने उन घुधारों को भी स्थगित कर दिया, जो 
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“राजा साहब पहले करनेवाले थे। उसका ब्यवहार प्रायः सहानुमूति- 
शून्य होता है, वह जनता की भाषनाओं का आदर नहीं करता, और 
आत्तक जमाने में विश्वास करता है। उसके सामने राजा और जनता 
दोनों दव जाते हैं, ओर राज्य को बड़ी हानि होती है । 
मत्रियों के, जनता के प्रति उत्तरदाई होने की आवश्यकता-- 
प्रायः किसी भी रियासत में अ्रमी तक प्रधान मंत्री ऐसा नहीं रहा, जो 
जनता का आदमी हो, जिसे मतदाताओं के श्रधिक-से-श्रघिक मत 
मिले हों, और जो निर्वाचित व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदाई हो | 
मंत्रियों में श्रव किसी-किसी राज्य में एक या अधिक सजन लोकप्रिय 
रखे जाने लगे हैं। ऐसी व्यव्स्या होने की आवश्यकता है कि सब 
मत्रियों का चुनाव प्रधान मन्त्री करे; और प्रधान मंत्री ऐसा 
व्यक्ति हो, जिसे व्यवस्थापक्त सभा के सब से अधिक सदस्यों का 
समर्थन प्राप्त दो, या जिसकी नीति के पक्ष में अधिक से अधिक सदस्य 
हों । 
राजकम चारी ; कर्तव्य पालन में उपेक्ता--राजकर्मचारियों को 
सावंजनिक नोकर (पत्रलिक सर्वेट) कहा जाता है। पर खासकर रिया- 
स्तों में ऐसा कहना ठीक नहीं हे । वे न तो सावंजनिक है (वे अपने 
आपको राजा के या राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी के प्रति उत्तरदाई मानते 
हैं, धावंजनिक जनता के प्रात नहीं), और न वे नोकर है (वे तो अपने 
आपको जनता पर हकूमत करनेवाला समभते ४६) । प्रायः देशी राज्यी 
में राजकमं चारियों की मर्ती या नियुक्ति की कोई विर्घारित पद्धति नहीं 
है; न तो उनकी योग्यता को नाच करने के लिए. वहां कोई पवलिक 
सविस कमीशन है और न इस विषय फे यभेष्ट नियम ही बने हुए 
हैं कि अमुक्र पद के लिए ऐसी योग्यता वाला शन्लादमो चाहिए। 
अनेक कर्मचारी अपने कर्तव्यपालन की आर इतना ध्यान नहीं 
देते, जितना उच्च अ्रधिकारियों को प्रसन्न रखने की ओर देते हैं । इन 
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की वेतन प्रायः कम रहती है, तथापि ये बड़ी शान से रहते हैं, श्र 
अपने अफपरों को डालो या रिश्वत आदि से खुश रखते हैं | इससे स्पष्ट 
है कि ये स्वय रिश्वतखोर होते हैं और जनता से गैरकानूनी ढड्ज से 
ढपया ऐठते हैं | कभी-कभी कुछ अधिकारी रिश्वतखोरी की निन्‍्दा 
करते हैं; जिनका, रिश्वत लेना साबित हो,जाता है, उन्हें दड.भी दिया 
जाता है। परन्तु रोग का.ठीक इलाज नही किया जाता; इसके लिए 
करमचारियों की वेतन बढ़ाना भी श्रावश्यकं है। कितने ही आदमी 
अधिक आयवाले अन्य पेशों के बजाय कम वेतनवाली राजकीय नौकरी 
अधिक पसन्द करते हैं। इसका कारण यह है कि राजकर्मचारी होने * 
पर उन्हें एक तो 'ऊपर की आमदनी” की आशा बहुत रहती है; दूमरे' 
इससे . उन्हें जनता पर हकूमत करने का खूर मौका मिलता है। वह 
बात विशेषतया पुलिस विभाग में बहुत अधिक पायी जाती है,,तमी तो | 
कहावत चल पडी है, 'छुः के चार कर दे, पर नाम दरोगा घर दे । 
कुछ इने-गिने राज्यों को छोड़ कर, अन्यत्र पुलिस का जनता पर भारी 
आतक रहता है । मजिस्ट्रेटों तक को पुलिस का लिहाज रहता है। बहुधा 
बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी जितना ध्यान पुलिस आदि कर्मचारियों 
की प्रतिष्ठा का होता है, उतना जनता के सुख या स्वाधीनता का 
नहीं होता । उच्च अधिकारी नीचे के कर्मचारियों का समर्थन करते रहते 
हैं, प्रजा के कष्ट दूर करने का अवसर नहीं आता | 

कमचारियों का अस्थायित्व-देशी राज्यों के कर्मचारियों के 
सम्बन्ध में यह शिक्रायत व्यापक रूप से है, कि वहाँ कोई श्रादमी किसी 
पद पर कत्र तक रहेगा, इसका कुछ निश्चय नहीं रहता । आ्राज एक * 
आदमी साधारण कर्मचारी है, और बीस रुपये माहवार पाता है; किसी 
निजी कारण से वह राजा साहब की नजर में चढ़ गया तो कल ही 
किसी अन्य विभाग में उसका सौ रुपये महीने पर नियुक्त होना 
असम्भव, नहीं; चाहे इस नए विभाग के सम्बन्ध में उसे मामूली ज्ञान ' 


ईप्रह 


मनन्‍्त्री ओर राजकर्मचारी न 


भी न हो। फिर, वेतन-्बूद्धि का कोई निर्धारित नियम नहीं, एक 
आदमी की साल भर के मीतर ही दो-दो बार तरक्की हो जाती है, और 


: उसके साथी कई-कई वर्ष तक अपने पुराने थोड़े से वेतन पर 
. पडे रह जाते हैं। इन बातो में खुधार होने की आवश्यकता है | 


दलबन्दी---अब हम राजकमंचारियों की दलब्न्दी के सम्बन्ध 


: में विचार करते हैं। प्रायः उनकी पार्टीवाजी या दलबन्दी किसी 


सिद्धान्त पर नहीं होती । इसका आधार बड़ा विचिचत्र, 
ओर व्यक्ति गत स्वार्थ होता है। राजा साइब की दो रानियों के एक- 
एक लड़का हे, प्रत्येक रानी अपने पुत्र को राज का उत्तराधिकारी 


! बनाना चाहती है; बस, दोनों को दो पार्टियाँ हो जाती हैं। अथवा, दीवान 


के व्यवहार ने महारानी को भड़का दिया तो विरोध खड़ा हो गया. कुछ 


। अ्रधिकारी मद्मारानी के पक्त के हो गये, दूसरों ने दौवान का समर्थन 
' करने में श्रपनी स्वार्धनसिद्धि समफो । कहीं-कहीं यह पार्थियाँ जातिगत 


या साम्प्रदायिक आधार पर होती है। राजा साहब एक खांस जाति या 
सम्प्रदाय के हैं, और वे अपने कमचारियों की नियुक्ति में यह बात 
भूज नहों सकते । बस, राजा के कुछ उच्च पदों पर एक॑ जाति विशेष 
के ग्रादमियों का एक्राधिकार सा हो जाता है। उनका एक दल बन 
जाता है। इससे दूसरी जातिवालों के उचित अधिकारों पर ठेम लगती 
है। वे अ्रपना संगठन करते हैं, ओर एक ऐसा दल बनाते हैं, जिसमें 
दूपरे दल के विरोधी, कई जातियों और सम्प्रदायों के कर्मचारियों एवं 
अन्य व्यक्तियों का समावेश होता है। इन दोनों दलों का विरोध 
क्रमशः बढ़ता रहता है, और अ्दसर पाकर विस्फोट का रूप ग्रहण 
ऊरता है। ऐसी दशाश्रों में राजा या दीवान आदि को बड़ी मु्मीबतों 
फा सामना करना पड़ता है, ऋई बार गशहन्युद्ध मिटाने के लिए 
सर्वोच्च सत्ता हो हस्तक्तेप करने के लिए कद्दा गया, जिमकरा नतीजा 
अन्त में राजा या प्रजा के लिए, और कभी-कमी तो दोनों के लिए ही 
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हानिकारक हुआ । इससे स्पष्ट है कि राजकमंचारियों की दलबन्दी 
कितनी घातक होती है । 

सुधार की आवश्यकता--राजकमंचारियों का चुनाव तथा 
नियुक्ति बहुत विचाग्पूवंक होनी चाहिए.। उन्हें नियत्रण में रखने के 
लिए यह आवश्यक है कि राज्य में ऐमी प्रबन्ध कारिणी हो, जे। जनता 
के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदाई हो। जब कोई पदाधिकारी अ्रपते 
आपको केवल राजा के प्रति जवाबदेह समभता है, तो वह उसे ही 
प्रसन्न करने के प्रयत्न में लगा रहता है, और अपने दूसरे कतंव्यों को 
और समुचित ध्यान नहीं देता । वह ससभता है कि वह अपने ग्रन्य 
कार्यो' की अवहेलना करने पर मी केवल राजा की क्ृपा-दृष्टि से अपने 
पद पर रह कर सरकारी कोष से वेतन पाता रह सकता है। इसका उपाय 
यही है कि वह कानून के अनुस।र जनता का सेवक समझा जाय | 

जिस प्रकार पदाधिकारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता और श्रनु- 
भव के आधार पर होनो चाहिए, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि 
जब तक कोई पदाधिकारों अपना कार्य श्रच्छी तरह करे, वह अपने 
पद पर बना रहे; और उसे तरक्की, प्रोवीडेन्ट फंड या पेन्शन 
आदि पाने का भरोसा रहे | उसे यह मी विश्वास होना चाहिए 
कि किसी की झूठी शिकायत या व्यर्थ की नाराजगी से मैं एकदम 
बर्खास्त नहीं कर दिया जाडँगा; वरन, यदि मुझ पर कोई श्रभियोग 
लगाया भी गया तो मुझे अपनी सफाई देने का यथेष्ट अवसर मिलेगा, 
और प्रत्येक दशा में मेरे लिए, न्याय होगा | ऐसे प्राश्वासन पर सरकारी 
पदाधिकारी मन लगाकर, ईमानदारी से काम करते हैं, ओर जनता 
के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपना कत्तव्य श्रच्छी तरह पालन 
करते हैं । 


अिलननल>णन- अनपा--मीनननल+म>कन जह.... 


ग्यारहवाँ ' अध्याय 


व्यवस्थापक सभाएँ 


किसी शासन का केवल स्थापित हो जाना ही उसे “कानून द्वारा 
स्थापित” सिद्ध नहीं करता | वास्तविक कानून तो वही माना जायगा, 
जिसे जनता का नैतिक समर्थन ग्राप्त हो | हमारे भारतीय नरेशों के 
शापतन इस कत्तौटी पर नितान्त बोदे सात्रित होते हैं । 
--बी० एस० ठाकुर 
पहले कहा गया है कि कुछ थोड़े-सों को छोड़ कर शेष सब देशी 
राज्यों में प्रायः राजा (प्रधान शासक) का शब्द ही कानून है और 
उसकी इच्छानुसार ही शावन-नीति निर्धारित होती है | राजा के विचार 
बदलते रहते हैं, इसलिए, शासनपद्धति भी डावाडोल रहती है, उसमें 
स्थिरता नहीं होती । आवश्यकता है कि हरेक राज्य में कानून बनाने 
के लिए जनता के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापक् सभा का सगठन हो, 
ओर वह शासन-नीति ठहराए और उसे नियज्नित करे | 
देशी राज्यों की व्यवस्थापक सभाएँ--तरकार द्वारा नियुक्त 
बटलर कमेटी ने श्रपनी रिपोर्ट (सन्‌ १६२८) में कषह्ा था कि ५६२ 
देशी राज्यों में से सिर्फ ३० में व्यवस्थापक सभाएं है। कुछ समय हुआ्ा, 
नरेन्द्र मण्डल द्वारा तैयार किए हुए वक्तव्य में बताया गया कि ७१ 
राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ या इस तरह की संस्थाएं है। झ० भा० 
देशो राज्य लोक परिषद ने हसका खंडन करके फरवरी १६४७ में उन 
राज्यों की, छूची तैयार की, जिनमें व्यवस्थापक सभा है| इस छूचो में 
४२ राज्यों का नाम दिया गया है और उनमें से आ्रागे लिखे ३० र/ज्यों 
को व्यवस्थापक सभाओं का व्योरा प्रकाशित किया है :-- 


है. 
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(१) कशमीर, (२) हेदराबाद, (२) मैथूर, (४) गवालियर, (४) 
बडौदा, (६) जयपुर, (७) इन्दौर, (८) कोचीन, (६) ज्रावणकोर, 
(१०) कोल्हापुर, (११) रामपुर, (१२) कचविहार, (१३) मयूरभज 
(१४) नयागढ़, (१५) सिरम २, (१६) सवनगर, (३ ७) पोरबन्दर, 
(१८) पह कोटा, (१६) सीतामऊ, (२ ०) * फलटन, (११) मौराज 
अनियर, +(२२) मोर, (२३) आंघ, (२४) 'सावन्तवाढी, (२५) 
कुरन्दवाद ,सौनियर (२ ६) मुधोल, (२७) मिशज़)सी नियर, (२८) देवास 
जूनियर, (२६) अगली, (३०) जम्खड़ी | इनके. अलावा [तीन अल्य 
राज्यों को व्यवस्थापक, सभाओ्रों का व्योरा हमें 'प्रास्त है;--..(३ १) ओरछा, 
(३२) जोधपुर, (२३) उदयपुर ।४४ 

इनके “सिवा जिन राज्यों में ग्र० भा० देशी राज्य लोक 
परिषद 'की सूची के अमुसार द्यवस्थापक,, सभाएँ . हैं, वे राज्य निम्न- 
लिखित हैं-... (३ ) बनारस, (२) भीन्द, (३) सरायकेला; (४), मोपाल, 
(५) भरतपुर, (६) टेहरी-गढवाल, (७) पालनपुर, (८) रामगढ़, (६) 
अकलकोठ, (१०) निपुरा, (११) ईदर, (१ २) बरासवाड। | 5 

व्यवस्थापक स्षमाओं का संगठन--इन राज्यों की व्यव- 
स्थापक सभाश्रों में से कई-८क में सरकारी सदस्यों की संख्या गैर-सर- 
कारी सदस्यों को संख्या के तराजर या उससे भी अधिक है, और गैर- 
सरकारी सदस्य भी जनता द्वाय निर्वाचित न होकर अधिकारियों द्वारा 
नामज़द किये जाते हैं, भ्रथवा स्युनिसपेलटियों आदि द्वारा चुने जाते हैं,। 
इस प्रकार उन्नत भाने जानेवाले राज्यों में भी व्यवस्थापक सभाओं 
धरा जनता का मत प्राय: यथेष्ट जाहिर नहीं होता । 

मताधिकार (अर्थात्‌ प्रतिनिधि चुनने में मत देने का अधिकार) 
ज्य के अधिक-से-अधिक आदमियों को मिलना चाहिए, और समान 


* मैसूर, गया यर, जयपुर, घावणकोर, अर ओरद्ा में दो-दो व्यवस्थापक 
गए है, और शेप सब राज्यों में एक-एक 


हि 


७ 


र--प्रश्न बिछेना । उन्नत राज्य सें व्यवस्थापक पभा के अधिवेशन 

में कोई सदस्य >रकार से श्रावश्यक विषयों का,अश्न करके सरकार का 

यान उसके दोक्षे की ओर दिला उकता है। इससे परकार अपनी 

लिए. इस विषय अं 

अधिक सावधान हो जाती है | देशी राज्यों को व्यवस्थापक् सभात्रों 
है । 


श्रोर ध्यान दिज्ञाया जाय | देशी राज्यों की प्ववस्थाप रू पमाशों नेक 
कैसी-किसी को है ऐसा अधिकार है | 
१० 


] 
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' ३--श्रविश्वास का प्रत्ताव | उन्नत राज्यों में व्यवध्थापक सभा को 
यह अधिकार होता है कि यदि सरकार उसके द्वारा निर्धारित नीति पर 
न चले, था उसके बनाए. कानूनों का ठीक-ठीक पालन न करे तो वह 
सरकार के विरुद्ध अविश्वास या निन्‍्दा का प्रस्ताव कर सकती है | ऐसा 
प्रस्ताव पास हो जाने से स्वंसाधारण यह जान लेते हैं कि सरकार का 
काम लोकप्रतिनिधियों के मत के विपरीत हो रहा है। इसका परिणाम 
तुरन्त ही यह होता है कि या तो सरकार ( प्रबन्धकारिणी सभा ) भज्ढ 
होकर दूसरी नयी सरकार का सगठन होता है, अ्रथवा कुछ दशाश्रों में 
वह व्यवस्थागणक सभा भद्ध होकर नये चुनाव द्वारा नयी व्यवस्थापक्र 
सभा का निर्माण किया जाता है। देशी राज्यों की व्यवस्थापक सभाश्रों 
को इस प्रकार का अधिकार बिल्कुल नहीं है । 

४--कानून बनाना | स्वतन्त्र व्यवस्थापक सभाएँ अपने-अपने राज्य 
की उन्नति के लिए बिविध प्रकार के कानून बनाती है तथा सशोधन 
करती है, और उनके बनाए हुए या सशोधित किए हुए कानूनों के 
अनुसार हो सरकार को राजप्रबन्ध करना होता है। परन्तु भारतवर्ष के 
देशी राज्यों की अधिकतर व्यवस्थापक सभाओं को इस विषय में 
नाममात्र का हा अधिकार है। श्रधिकांश महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध 
में उन्हें कानून बनाने या सशोधन करने का अधिकार नहीं होगा। 
जिन विषयों का ये कानून बना सकती हैं, उनमें से बहुतों के लिए पहले 
राजा या दीवान की अनुमति ली जानी आवश्यक है, श्रनुमति न मिलने 
की दशा में उन विषयों सम्बन्धी किसी कानून का प्रस्ताव या संशोधन 
सभा में उपस्थित नहीं किया जा सकता | इसके श्रतिरिक्त जो कानूत 
इन सभाओं द्वारा बनाए जाते हैं, उनके मानने के लिए राजा वाध्य 
नहीं होता, चाहे उन कानूनों का मसविदा कितने ही भारी बहुमत से 
पास क्‍यों न हुआ हो । राजा को अधिकार है कि वह उन कानूनों में 
से जिसको चाहे अमल में आने दे, और जिसको चादे रद्द, संशोधित 


- च्यवस्थापक -समाए छ्फू 


ग डर 


या स्थगित कर दे | इन सब बातों का विचार करने पर यह साफ 
ज़ाहिर है कि इन सभाओं को “व्यवस्थापक सभा? कहना ठीक नहीं । 
इन्हें केवल “परामर्श या सलाह देनेवाली - समा! कद्ा जाना 
चाहिए | - 

इन समभाश्रों में से अधिकाश के सदस्यों के रूप में, कुछु वफादार 
सजभकत व्यक्ति साल में एक-दो बार धूम-धाम से इकट्ठं होते हैं, ओर 
ग्नुत्तदाई शासन के आदेशों पर अपनी स्वीकृति की धोहर लगाकर 
अपने-अपने घर लौथ श्राते हैं । इस प्रकार ये राजा साहब की कृपा- 
दृष्टि पाते हैं, तथा अन्य पदाधिकारियों की नज़र में बहुत ऊँचे ठदरने 
लगते हैं । ओर, इन सदस्यों की राजभक्ति तथा सेवा का पुरष्कार इन्हें 
अनेक प्रकार से मिल सकता है; हाँ, उस सब का भार साधारण जनता 
के सिर पर पड़ता है। 

१--आय-व्यय का नियन्त्रण--उन्नत राज्यों में व्यवस्पापक 
सभाएं. राज्य के पूरे आय और व्यय का नियन्त्र० करती हैं। वे 
यह निश्चय करती है कि नागरिकों पर कौन कोनसे टेक्स या करलगाए 
जायें; यदि विशेष आय की ग्रावश्यक्ता हो तो कहाँ से एवं किन शर्तों 
पर ऋण लिया जाय | इसी प्रकार यह निश्चय क्विया जाता है कि 
राज्य सस्वन्धी किस-किस विभाग में कितना-कितना रुपया खर्च किया 
जाना उचित है। यदि सरकार व्यवस्थापक सभा के आदेशानुसार 
काम नहीं करती तो उसे अपनी सफ़ाई देनी होती है, जिसके सन्ताप- 
प्रद न होने की दशा में सरकार को निनन्‍्दा का प्रस्ताव सइना तथा 
अपना श्रन्त कर देना होता है | अच्छा, इस विषय में देशी राज्यों को 
व्यवस्थापक सभाओं को कहाँ तक अधिकार है £ सक्तेप में, अधिकाश 
समाश्रों को प्रायः कुछ भी नहों। इन राज्यों में बजट, सभा के विचार के 
वास्ते या मत देने के लिए, प्रकाशित नहीं किया ज्ञाता | शासक अपनी 
इच्छानुसार कर श्रादि लगाते हैं, और जैसा चाहते हैं, खद॑ करने हैं । 
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व्यवस्थापक सभा का उन पर कुछ नियन्त्रण नहीं । 

सलाहकार सभाएँ--गत वर्षों में कुछ राज्यों में सलाहकार 
सभाओं या 'एडविजरी कौंसिलों? की स्थापना हुईं है। इनके द्वारा 
राजाओं की शक्ति पर कितना नियन्त्रण हुआ है, अथवा नागरिकों 
को कितने श्रधिकार मिले हैं, यह इसी से अ्रनुमान किया जा सकता है 
कि अधिकाश राज्यों में “व्यवस्थापक सभा? कही जानेवाली संस्थाश्रों में 
भी कुछ जीवन नहीं है | एडविजरी कोंसिल के सदस्य राजा के कृपा- 
पात्र ही होंते हैं; उसकी मीटिंग क्रितने समय बाद होगी, इसका कोई नियम 
नहीं होता । किर, यदि इसकी मीटिंग भी होगी तो यह उसी बात पर 
अपनी मोहर लगावेगी, जिसे राजा साहब चाहेंग्रे| इस प्रकार अधिकतर 
देशी राज्यों की व्यवस्थापक्र तथा सलाहकार सभमाएँ सिफ शोमा के 
लिए हैं, जन-हितकारी नहों । 

व्यवस्थापक सभाएँ कैसी होनी चाहिएँ ९--ब्यवस्थापक 
सभा अपने उद्द श्य को पूरा करने वाली हो, इसके लिए उसके सदस्य 
प्रजाप्रतिनिधि होने चाहिएँ। प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए अधिक-से- 
अधिक जनता को मताधिकार होना ज़रूरी है। आदर्श तो बालिग 
मताधिकार ही रहना ठीक है| हर एक कानून व्यवस्थापक समा द्वारा 
पास होने पर अ्रमल में आना चाहिए ओर व्यवस्थापक्त सभा को, 
प्रबन्धकारिणी के सदस्यों तथा राजकीय आय-ब्यय पर पूरा नियत्रण 
रहना चाहिए। राजा का निजी खर्च भी श्राय-ब्यय अनुमान-पत्र श्रर्थात्‌ 
बजट में साफ तौर से दिखाया जाना चाहिए। इस तरह ब्यवस्थापक 
सभा को राजकार्य संचालन की विधि निश्चित करने का अ्रधिकार 
होने से शासन-कार्य जनता के द्वारा और जनता के द्वित के लिए 


होगा | 


बारहवाँ अध्याय 
न्यायालय 


अच्छे राज्य का एक बड़ा लक्षण यह है कि वहाँ सब के साथ 
समान न्याय होता है । --सर टी० माधव राव 


पिछुलले अध्याय में कानून-निर्माण के पम्बन्ध में लिखा गया है | 
सिद्धान्त की बात यह है कि कानून जिस प्रकार नागरिकों पर लागूं 
होता है, उसी प्रकार शासकों या सरकारी कर्मचारियों पर। जब नागरिकों 
और शासकों में किसी विषय में मतभेद हो तो उसका निपटारा करने 
के लिए न्यायालय होते हैं | न्यायालय इस बात का भी विचार करते 
हैं कि यदि दो या अधिक नागरिकों का पारस्परिक कंगडा हो तो कानून 
की दृष्ठि से किस का पक्ष उचित है और किम का अनुचित । न्याया- 
लय के मुख्य अधिकारी न्यायाघीश, जन्न, या मुन्तिफ आदि कहलाते 
हैं| न्याय का उद्द श्य तभी सफल होता है, जब वह सस्ता और निष्पक्ष 
हो तथा जल्दी ही मिलनेवाला हो । 

देशी राज्यों मे न्यायालयों की दुशा--श्रव हम यह विंचार 
करे कि देशी राज्यों में न्यायालयों तथा न्याय की क्या दशा है १ पहली 
वात तो यही है कि ये न्यायालय कानून द्वारा स्थापित नहीं हैं, वरन्‌ 
शासकवर्ग के 'प्रधीन विभाग मात्र हैं। इन्हें अपने अधिकार, अपने- 
अपने ज्ञेत्र के प्रधान शासक अर्थात्‌ राजा से ग्राप्त हैं। राजा स्वेच्छा- 
पूर्वक जो आशा दे दे, वही कानून समझा जाता है | कभी-कभी ब्रिटिश 
भारत का कोई कानून जारी किया गया तो वह वर्षो" उसी रूप 
में पड़ा रहा, जब कि ब्रिटिश भारत सें उसमें व्यवस्थापक सभाओं 
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द्वारा समय-समय पर आवश्यक संशोधन होता रहा | 

चालीस से कुछ ही श्रधिक राज्यों में ही हाईकोर्ट, या हजूर न्याया- 
लय अथवा चीफ कोर हैं | ये अपोल की संत्र से ऊंची अदालतें हैं | 
इनके नीचे जिले की अदालते या सेशन कोट हैं, इनमें किसी भी रकम 
के दौवानी दावों का तथा घोर अपराधों का विचार हो सकता है | इनमें 
इनसे नीचे की अ्रदालतों के फेउले की- अपोल भी होती है। अधीन 
सिविल अदालतों में निर्धारित रकम तक के दावे सुने - जाते हैं और 
छोटे जुर्मो' का विचार होता है । मजिस्ट्रेदों की अ्रदालतों के श्रधिकार 
जुदा-जुदा हैं, ये १५ दिन से लेकर सात वर्ष तक की सजा तथा विविध 
जुर्माना कर सकतो हैं। कुछ अदालते ऐसी हैं, जिनमें ज़मीन ओर 
मालशुजारी सम्बन्धी मामलों का विचार होता है, इनमें जमींदारों और 
काश्तकारों के उत्तराधिकार, अन्य अधिकार ओर उत्तरदायित्व तम्बन्धी 
मामले भी सुने जाते हैं । कुछ इनेगिने राज्यों को छोड़कर, फौजदारी 
अदालतों में प्रायः जूरी की प्रथा नहीं है |# 

अधिकारियों का प्रभाव--राजा, दीवान या प्रधान 
मंत्री का तो कहना ही क्या, देशी राज्यों में श्रन्य उच्च अधिकारियों 
का भी लोगों पर ऐसा श्रातंक छाया रहता है कि वे उनके विरुद्ध कोई 
मुकदमा या मामला चलाना व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना समभते हे | 
अनेक श्रादमी इतने निर्धन होते हैं कि व ऐसी मुकदमैबाजी के लिए 
आवश्यक व्यय भी नहीं कर सकते | उनके लिए. सरकारी कमंचारियों 

*फौजदारी मामलों में बहुधा यह सम्मावना रहती है कि अकेले न्यायाधीश 
का निर्णय काफी विचारपूर्ण न हो । इसलिए उन्नत राज्यों में ऐसे निणय में अभियुक्त 
की जाति या देश के कुछ सुयोग्य सज्जन भाग लेते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 
'जूरी” कहते है। जूरी यह विचार करती है कि अमियोग सम्बन्धी वास्तविक 
घटनाएँ क्या हैं। जुरा के मत के आधार पर जज कानून की दृष्टि से फैसला 
सुनाता है | 
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के विरुद्ध ऐसा सबूत संग्रह करना भी कठिन ही द्ोता है, जो न्यायालय 
में मान्य हो | फिर, अनेक सर्जस्ट्रटों और न्‍्यायघीशों पर पुलिस 
आदि के पदाधिकारी काफी प्रभाव रखते हैं। इन सब बातों से वेचारी 
गरीब धअजा को पदाधिकारियों के |वरुद्ध न्याय पाना प्रायः श्रसम्मव 
ही होता है | 

न्यायाधीशों की नियुक्ति ओर, वेतन--अधिकरतर देशी राज्यों 
में न्याय सम्बन्धी पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए, कोई नियम या 
सिद्धान्त निर्धारित नहीं होता । शासक जिसे चाहते हैं, उसे न्यायधीश 
बना देते हैं, चाहे उसमें न्याय करने की योग्यता हो या न हो । अनेक 
दशाश्रों में प्रधान मन्‍्त्री या राजा के कृपापात्रों के मन्र अथवा सम्बन्धी 
आदि को ही यह कार्य सांप दिया जाता रहा है। कभी-कभी नियुक्ति 
का आधार यह रहा है कि पोलिटिकल अफसर या राजा साहब से 
सम्बन्धित व्यक्ति ने उम्मेदवार की सिफारिश कर दी है | निदान, 
न्याय-कार्य करनेवालों में ऐसे बहुत कम होते हैं, जिनमें इस कार्य को 
भली-भाति सम्पादन करने की यथेष्ट योग्यता हो। फिर, श्रधिकाश 
न्यायाधीश पदों का वेतन बहुत कम होता है, छोटी-छोटी वेतन 
पर अच्छे श्रादमियों का मिलना दुलंभ ही होता है। अगर कभी 
सुयोग से, जैसा चाहिए बैसा आदसी आ भी जाता है तो 
स्थानीय वातावरण ऐसा होता हैं कि उसका जम कर रहना 
नहीं हो सकता; वह थोड़े समय में ही काम छोड़ने के लिए मजबूर 
हो जाता है| साराश यह कि न्याय करनेवाले अधिकारियों में अ्धिकाश 
ऐसे होते हैं, जिन्होंने नियमित रूप से कुछ भी कानुनी शिक्षा नहीं पायी। 
ये लोग प्रजा पर जुर्माना करके राज्य की श्रामदनी बढ़ाना हों अपना 
कत्तव्य समभते हैं । 

न्याय सें विलस्व--ऊुछ देशी राज्यों में दाईकोट का प्रधान स्वयं 
राजा होता है, और कुछु में प्रधान मन्त्री या प्रन्य न्यायापिकारी | 


ष्ड० > देशी राज्य शासन 


न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च निर्णय राजा का निर्णय होता है.। राजा 
की शिक्षा प्रायः ऐसी होती है कि उसमें कानून तथा घटनाश्रों की 
पेचीदगी भरी बातों के सम्बन्ध में ठीक निर्णय करने की योग्यता नहीं 
होती । फिर, जब कि राजा साहब को, जो प्रायः श्रारामतलब होते हैं, 
घुड़दौड़, नाच, विदेशयात्रा, शिकार, अतिथि-सत्कार आदि में लगे रहने 
के कारण शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी कार्मों के लिए समय भी बहुत कम 
मिलता है तो उन्हें मुकदमों का फैसला करने के लिए ही फुरसत केसे हो! 
निदान, जब राजा साहब न्यायाधीश का कार्य करते हैं तो यह स्वामा- 
विक ही है कि अपीले मह्दीनों ही नहीं, वर्षों ग्रठकों पड़ी रहें। प्रायः 
अपीलों का काम बराबर स्थगित होता रहता है, यहाँ तक कि किसी 
श्रपील में दजनों बार नयी तारीख लगने और इस बीच में अ्रपील 
सम्बन्धी कुछ काग्रजात भी गुम हो जाने के उदाहरण मिलते हं। 
अथवा, ,यदद भी होता है कि जब राजा साहब को कुछ हुक्म सुनाना 
ही हुआ तो वे इस सरल यूज्र से काम लेते हैं कि 'राजा साहब को 
नीचे की श्रदालत से मतभेद प्रकट करने का कोई कारण प्रतीत नहीं 
होता |? यह सूत्न प्रधान मन्त्री के भी बहुत काम आता है, जिसे राज्य 
सम्बन्धी अनेक कार्यों में लगे रहना द्वोता है। श्रस्ठ, फौनदारी मामलों 
में फैलला कभी-कभी इतनी देरी से होता है कि इस बीच में श्रमियुक्त 
हवालात में रहकर कैद के समान दंड काफी, मात्रा में मुगत खुकते हैं, 
अथवा वादी प्रतिवादी पक्ष के कुछ व्यक्तियों का देहान्त हो चुकता है, 
और उनके उत्तराधिकारी जब पुराने मुकदमे का फैसला सुनते हैं तो 
आश्चय करते रह जाते हैं | 

नीचे की अदालतें--नीचे को श्दालतों की कथा भी खेदजनक 
है, हों वह कुछ और ढक्ग की हैं | इन अदालतों के न्यायकर्ता अपने 
कार्य के लिए कुछ अच्छी योग्यता वाले होते हैं, परन्ठु एक तो इन्हें 
चेतन कम मिलता है, दूसरे इन्हें कितने ही गैर-अदालती कार्मो की 


न्यायालय पर 


र 
, और ध्यान देना पड़ता है; उदाहरण के लिए राजा, उमके मित्रों या उनके 


सम्बन्धियों की विवाह-शादी, जन्म-मरण-संस्कार, उत्सव, त्योहार, तीर्थ- 
यात्रा या दौरा आदि | फिर, ये लोग कभी-क्रमी अपना निजी व्यापार- 
घंधा भी करते रहते हैं; यदि प्रत्यक्ष में, अपने नाम से करने में कुछ 
आपत्ति आती है, तो अपने किसी मित्र या २म्बन्धी के नाम की आआड 
में करलेते हैं। नतीजा यइ होता है कि मुकदमों का काम पड़ा 
रहता है, फैसलों में हीलढाल होती है | और फैसला ठीक ही होगा, 
इसका भी भरोप्ता नहीं होता । बहुत से अमियुक्तों को दण्ड होने से 
पहले ही महीनों ओर वर्षों में हवालात या जेल में रहना पड़ता है ! 
ऐसी बातों से लोगों का अदालतों में विश्वास केसे रह सकता है ! 

अनेक बार नागरिकों का राज्य के प्रबन्ध-विमाग के आदमियों से 
ही विरोध होता है। ऐसी दशा में निष्पक्ष न्याय तभी हो सकता है, 
जब न्यायाधोश स्वतंत्र हों, वे शासन-विभाग से सम्बन्धित अथवा 
उसके प्रभाव में आनेवाले न हों । देशी राज्यों में ऐसी व्यवस्था बहुत 
कम है| जहा शासन झोर न्याय विभाग जुदा-जुदा होने की बात कही 
जाती है, वहाँ भी वे पूरे तोर से अलग-ञ्नलग नहीं हैं, प्रायः राज- 
घानियों में ही न्याय करनेवाले श्रधिकारी शासकों से जुदा है, और 
उनमें भी ऐसे बिरले ही होते हैँ जो राजा साहब या दीवान के भावों के 
विरुद्ध स्वतंत्र फैमला दे सके । राजघानी को छोड़कर टहाज्य के दूसरे 
हिस्सों की अदालतों में प्रायः प्रबन्ध या माल विभाग के कर्मचारियों 
को ही न्याय-कार्य भी सौंपा हुआ रहता है। उन पर पुलिस श्रादि का 
बड़ा प्रभाव होता है। इस दशा में साघारण नागरिक निस्पक्ष न्याय की 
झाशा नहीं कर सकते | 

न्यायात्य केसे होने चाहिएँ ?--राज्यों के बड़े और छोटे सब 
न्यायाज्ञय स्वतन्न होने चाहिएँ, उन पर पुलिम श्रादि या खुदराजासाहब 
का भी प्रभाव न पड़ना चादिए | प्रधान न्यायालय के न्यायारीशों 

१० 


दर देशी राज्य शासन - 


की नियुक्ति, उनके पद या वेतन की बृद्धि राजाओं की र वेच्छा- 
पूर्ण नीति से न होकर, निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहए, 
जिसमें शासकों का अनुचित हस्तक्षेत्र न हो। फिर, जबतक वे अपने 
पद पर रहें उनके वेतन या छुट्टो आदि के अधिकार में कणी न की 
जाय, श्रौर उन्हें केवल दुराचार या मानसिक अथवा शारीरिक निवलता 
के सिवाय किसी अन्य आधार पर हटाया न जाना चाहिए । 
न्याय-पद्धति यथा-सम्भव उसी प्रकार की होनी चाहिए, जैसी देश के 
अन्य भागों में है। न्याय पाने की क्रिया सरल और सहध्ती होनी 
चाहिए | म० गाघी का मत है कि "न्याय काये की समानता तथा 
एकता एवं सच्ची निस्पक्षता के लिए प्रत्येक राज्य के मुकदमों की, 386 
प्रान्त के हाईकोट में अपील हो सके, जिसमें कि वह राज्य है। जो 
राज्य ब्रियिश भारत के प्रान्तों से बाहर हैं उनका सम्बन्ध ब्रिटिश 
भारत के किसी प्रान्त के हाईकोर्ट से कर दिया जाना चाहिए ।” हाई- 
कोर्ट का कानून बदले ब्रिना यह सम्मव नहीं है, परन्तु महात्मा जी का 
कथन है कि अगर रियासतें सहमत हो जायें तो वह आसानी से बदला 
जा सकता है । 


न 





तेरहवाँ अध्याय 


- जागीरदारी 
जागीरो को राज्य के अन्दर राज्य” कहा जा सकता है | उन 
पर किसी कानून की सत्ता नहीं चलती । अपनी जायीरे में रहने- 
वाली प्रजा पर बे जिस तरह चाहें हकूमत कर सकते हैं; राजा- 
महाराजा उसमें हस्तत्ञेग करने की हिम्मत नहीं कर सकते । इसलिए 
इन जायीरों में रहनेवाली अजा की स्थिति देशी रिवाततों की 
दुनियाँ मे वुर्र-से-दुरी है | -म० गाँधी 


जागीरदारी प्३्‌ 


श्ट 


जागीरदारी ओर जमींदारी--ब्रिटिश भारत कहे जाने वाले 
त्षेत्रों के पाठक ज़मोंदारी प्रथा से परिचित हैं, रियासतों की जागीरदारी 
प्रथा उससे कहीं श्रधिक विकराल रूप घारण किए हुए है। बात यह 
कि ज्ञमींदार तो किसानों पर आर्थिक भार के रूप सें ही हैं। उन्हें ऐसे 
अधिकार नहां है कि वे उन पर और ज्यादतियाँ कर सके | फिर, प्रान्तों 
में जिम्मेदार हुकूमत होने के कारण आवश्यकता होने पर जमींदारों के 
खिलाफ कानूनों कारंवाई की जा सकती है; ओर अ्रत्र तो कई प्रान्तों को 
सरकारों ने यह निश्चय कर लिया है कि जमींदारी प्रथा उठा दो जाय 
शोर किसान और सरकार के ब्रींच में जमींदारों का जो अनावश्यक 
शोषक वर्ग है, वह न रहे | 
रियासतों को जागीरदारी की बात दूसरी है। कहीं-कह्दीं एक 
जागीरदार की वषिक आय लाखों रुपये की है, और वह लोकहित के 
लिए प्रायः कुछ भी खर्च नहीं करता । उसे पुलिस रखने श्रोर अदालत 
चलाने का अधिकार है, ओर वह अपने यहाँ के राजा या नवात्र आदि 
की गैर-जिम्मेवार हृकूमत का फायदा उठा कर जनता का खूब शोषण 
करता है, तथा उस पर तरह-तरह के अत्याचार करता है । 
जागीरो का विस्तार--जागीरदारों को ठिकानेदार, ठाकुर, 
सरदार, मुल्गीरासिया, मैयात आदि भो कह्दा जाता है और इनमें छुट- 
भैये, इनामो, मनसबदार आदि शामिल हैं । यो तो जागौीरें करोब- 
करीब सभी रियासरुतों में हैं, पर कहदों-क्रहों तो उनका अधिकांश भाग 
जागीरी इलाका ही हैं| मिसाल के तोर पर जोधपुर में लगभग १३०० 
जागीरदार हे, और वहा की लगमग परश फो सदी जमीन उनके वार 
है । जयपुर में छोटे बड़े जागोरदारों को सखझया लगभग ७०० है, और 
उनके पास रियासत की करीब्र ७० फी संदी ज़मान है। रतलाम में 
जागीरी इलाका करोच ४६ प्रतिशत है। हेदराबाद में लगभग ११०० 
जागीरदार है। इसी तरह मेवाड, बीकानेर इन्दोर, गवालियर, मैथूर 


प्र देशी राज्य शासन 


आदि दूसरी रियासतों में भी जागीरदार और जागीरें हैं | 

जागीरे कैसे बनीं ?--जागोरों की सृष्ठि कई प्रकार से हुई है-- 
(१) कुछ ज्ञागीरें तो ऐसी हैं, जिन्हें जागीरदारों ने सीधे मुगल सम्राद 
से, प्रति वर्ष निर्धारित रक्षम देना स्वीकार करके, पट्टं पर ले लिया था| 
ये जागीरदार ज़मीन की मालगुजारी वयूल करंने लगे; क्रमशः इनके, 
जनता पर मी कुछ अधिकार हो गये | पीछे जब केन्द्रीय शक्ति कमजोर 
हुई तो ये जागौरदार स्वतत्र हो गये। (२) कुछ छोटे-छोटे राज्यों के 
शासकों ने, अशान्ति के समय, श्रपनी रक्षा के लिए. किसी बड़े राजा 
की शरण ली, और अपने आप उसके जागीरदार की भाँति रहना 
स्वीकार कर लिया; इनके जनता पर कुछ अधिकार मान लिये गये। 
(३) बहुत सी जागोरें ऐसी हैं जो राजाओं ने सरदारों आदि को 
उनकी सैनिक सेवा से प्रसन्न होकर, या भविष्य में सैनिक सेवा प्राप्त 
करने के लिए, दो | ऐसा करते रमय यह निश्चय कर दिया गया 
कि जागीरदार को इतनी सेना रखनी होगी; राजा को जब ज़रूरत हो 
वह उससे इतने पैदल सैनिक या घुड़सवार ले सकेगा। (४) कुछ 
जागीरे वे हैं, जो राजाओं ने अपने छोटे भाइयों या रिश्तेदारों श्रादि 
को उनका भली मॉनि निर्वाह होने के लिए दीं। (५) कभी-कभी 
जागारे' उन बलवान या प्रमावशाली व्यक्तियों.को भी दी गयीं, जिनसे 
राजा को विरोध की आशका थी | यह इसलिए किया गया कि वे सतुष्ट 
रहें और राजा का विरोध न करें। (६) कुछ जागौरे हा-हजूरों, 
खुशामदियों, कवियों, लेखकों, मंदिरों या पुरोहितों श्रादि को भी दा 
गयीं | 

जो भूमि राज्य के खास अ्रधिकार में छोती है उसे 'खालसा' कहते ईं, भौर 
जो जागीरदारों के अधिकार में द्ोतो है. “जागीर” कदलाती है ; जागीर की माल- 
गुजारी जागीरदार ही लेता है, वह र/ज्य को निधांरित खिराज आदि देता है। पढ्ेः 
बढ़े नागीरदारों को राजस्थान में 'ताजीमी सरदार कहते हैँ । 


जागीौरदारी प्प्र्‌ 


जागौर के उत्तराघिकार के विषय में कोई सवव्यापी नियम नहीं है 
प्रायः पुरानी परम्परा बर्ती जाती है। कहीं-कहीं जागीरदार के मरने पर 
उसकी जागरीर उसके लड़कों में बरावर-बराबर बेटने का नियम है, श्रौर 
कहंँ-कहीं वह केवल बड़े लड़के को ही मिलती है; उसके छोटे 
भाइयों को उनके निर्वाह के लिए कुछ वृत्ति दी ,जाती है| पहली दशा 
में जागीरदारों की संख्या उत्तरोत्तर बढती जाती है, और बागार के 
ठुकड़े छोटे-छोटे होते जाते हैं, यहों तक कि एक गाँव के अनेक जागीर- 
दार हो जाते हैं । वे नाम के ही उमराव या ठाकुर आदि होते हैं; वैसे 
उनकी माली हालत मामूली णशहस्थियों जैसी होता है । 

जागीरों से अत्याचार--मुरेना जिला (गवालियर राज्य) के 
जागीरी प्रजा-सम्मेलन के अध्यक्ष पद से दिये हुए अपने भाषण में 
भी० रामचन्द्रजी मोरेश्वर करकरे ने बतलाया था कि कितने 
ही जागीरदारों ने अपना जागीर का प्रबन्ध किसी “'कामदार? को 
सौप कर स्वयं खालसा में उच्च पदों की नौकरियाँ प्राप्त कर ली हैं | 
यद्यपि कहने को उन पर राज्य का नियंत्रण हे, ओर कानून का बनन्‍्धन 
है, वास्तव में राज्य श्रीर कानून उनक, सरक्ष॒ुक ही है । इन जागीरदारों 
के खिलाफ नालिशें आसानी से नहों हो नक्तती, उनके विदद्ध फौजदारी 
चाराजोरी नहीं की जा सकती, डिगरी होने पर थे गिरफ़ार नहीं हो सकते, 
जायदाद की कुर्को नहीं हो सकती, रपया सांधे तराके से वर्धूल नहीं हो 
सकता | इसके विपरीत, अपने दीवानी, माली और फोजदारी अ्रधघिक्रारों 
के कारण जो इन्हे मिलते होते हैं, या जिनका ये दुरुग्योग कर लेते ईं. ये 
लोग हर किसी को दंड दे सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, झूठे मुझूदमे 
चला सकते हैं, जब्तो, श्रोर मार-पीट कर सकते हैं। 

भूमिन्कर के श्रतिरिक्त, प्रत्येक ठिकाने में जागीरदार किसानों 
से अनेक लाग-वाग बचूल करते हैं । राजपूताना मध्यमारत समा 
के सभापति भी० कन्हैयालाल जी कलयम्त्री ने अपनी पुस्तक ('जागोरों 
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की समस्या?) में ७२ प्रकार के करों की सूची दी है, श्रौर लिखा 
है कि अधभूखी, और अद्धनग्न, घास की कापड़ियों में रहनेवालो, 
दुष्काल और बूदखोरी से सतायी हुईं जनता से वसूल किए जानेवाले 
ये कर कर” नहीं, वरन्‌ जीवित रक्त की घू नद हैं ।& फिर, ठिकाने के 
कर्मचारियों के अत्याचासें का तो वर्णन हो क्‍या किया जाय ! लाग- 
बाग तथा बेगार के लिए अनेक स्थानों में किसानों को मारने-पीटने, 
नेंगा करके धूप में खड़ा करने की ही नहीं, उन्हें “काठ में देने! को 
बबेरता-पूर्यु प्रथा प्रचलित है । स्त्रियों को अपमानित करना भी मामूली 
बात है । जागीरी त्षेत्रों में नागरिक-अ्रधिकारों का प्रश्न तो निरा स्वप्न 
ही है। जनता की शिक्षा तथा आजीविका के साधन कम हैं, और 
मानसिक तथा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। निदान, कुछ आदमी 
आनीविका के लिए, कुछ अपने बाल बच्चों को पढ़ाने-लिखाने फे 
लिए, कुछ अपनी मान-रक्षा के लिए और कुछ अपना धन बढ़ाने के 
लिए. जागोरों को छोड़ते रहते हैं | 


जायीरदार रियासतों की प्रगति में बाधक हैं--ऊपर बताया 
जा चुका है कि जागीरदार जनता का शोषण शऔ्ौर उस पर श्रत्याचार 
करते हैं। इसके अलावा, इनका रियासत की शासन-व्यवध्था में 
काफी हाथ होता है। ये या इनके आदमी काफी सख्या में 


*कुछ नमूने देखिए--दोली दीगली दशहइरे या जन्म-दिवस पर नक़राना, 
तथा घर में द्वोनेव्राला सब दूध दह्ढी मेहमानों की सेवा के लिए आदमी और 
उनके सोने के वास्ते चारपाई ठाकुर के यहाँ लडका लड़की पैदा होने या उनका 
विवाद्द दोने के अवसर पर कर, ठाकुर के माना पिता के मरने पर कर, बकरी गांव 
या मैस ऊँट भादि रखने या बेचने पर कर, नाई से इजामत, बतेन मेंजाना तथा 
चप्पी (दाथ पाँव दववाना), दर्जी से कप्डे सिलाना, रगरेज से कपडे रगाना ओर 
चमार से जूते सिलाना मुफ्त: ठाकुर के यहाँ कोई मर जाय तो रोने के लिए छ्षियों 
का जाना; भ्रांदि 


जागीरदारी : ष्प्छ 


व्यवत्यथापक सभा के सदस्य या उच्च पदाधिकारी होते हैं। इसलिए 
ऐसा कोई कानून बनना बहुत ही कठिन होता है जिससे इनकी निरंकु- 
श॒ता का नियतन्रण हो या इनको चेजा हरकतों पर रोक लगे | साधारण 
रियासनों की तो बात ही क्या, बहुत उन्नत समझती जान वाली रियामतों 
में भी ये अपने लिए विशेषाधिक्रारा की माग करते हैं, और विविध 
सरक्षण चाहते हैं। जब कमी कोई वैधानिक प्रगति की ब्रात उठती है 
तो जागीरदार .सगठित रूप से उसका विरोध करते हैं, यहा तक कि 
कुछ दशाओं में राजा के खिचाफ खड़ा होने की घमकी 
देत हैं। इस तरह जागीरदार अपने क्षेत्र की जनता की न सिर्फ सामा- 
जिक और आर्थिक स्थिति को ब्रिगाड़े हुए हैं, बल्कि वे उसकी वेघानिक 
प्रगति को भो रोके हुए हैं। यह ठीक है कि जहाँ तहाँ कुछ शिक्षित्त, 
समभदार और विचारशील ज्ञागीरदार भी है, जो लोक-सेवा ओ्रौर 
उन्नति के कामों में श्रच्छा हाथ बटाते हैं। परन्तु अधिकाश में यह वर्ग 
देश के लिए अनावश्यक ही नही, अद्ितकर साबित हो रहा है । 
राजाओं और सरकार की भावना--जागीरदारी प्रथा से 
राजाओं की श्राय में बहुत कमी हो जाती है। इसलिए राज्य में 
शिक्षा, स्वास्ध्य-रक्षा आदि उन्नति के कार्यो के लिए धन की व्यवस्था 
करने में यह प्रथा बडी बाघक है; फिर इस समय देश की बदली हुई 
राजनीतिक परिस्थिति में उनके लिए ज्ञागीरदारों की सेना आदि की 
उपयोगिता नहीं रही । इसलिए राजाओं के मन में इस प्रथा को हटाने 
की भावना पेदा होना स्वाभाविक है। परन्ठु एक तो जो राजा स्वय 
प्रतिक्रियावादी है, उनमें इसके लिए साइस कम होता है | दूसरे जो 
राजा कुछु हिम्मत करते हैं, उनके लिए भी जागीरदारों की ठगठित शक्ति 
का विरोध करना कठिन हो जाता है। गवालियर राज्य के स्वर्गीय 
महाराजा माघवराव जी ने अपनी जागीरी पालिसियों में लिखा था हि 
जागीरीदारों के छाथ ऐसी ढीली और घीमी नीति का पालन करना 


ष्प्द देशी राज्य शासन 


चाहिए कि उनके श्रत्याचारों से प्रजा में द्वघ असंतोष फैल जाय और 
उस असंतोष से जागीरदार खुद शान्त हो जायें । 
गवालियर महाराज जैसे शासक का ,जागौरदारों के बारे में ऐसे 
विचार रखना यह सूचित करता है कि प्रायः राजागण इनके सुधार 
के विषय में निराश हैं, ओर लाचार भी | इधर अगरेज सरकार की, 
जागीरदारों के सम्बन्ध में, प्रायः कोई निश्चित नीति नहीं रही | जब 
वह किसी राजा पर कुछु दवाब डालना चाहती तो वह उसके 
जागीरदारों की शिकायतों पर ध्यान दे देती। जो राजा उसका 
कृपाभाजन होता, उसके विरुद्ध वह बहुधा जागीरदारों की फरियाद 
नहीं सुनती । 
जागीरी प्रथा का अन्त होना चाहिए--समय-समय पर कुछ 
विचारकों ने जागीरी प्रथा की समस्या को हल करने के उपायों के 
सम्बन्ध में विचार किया है | श्री० कन्हैयालाल जी कलयन्त्री ने इसके 
लिए निम्नलिखित योजना प्रध्ठुत की है 
--जागीरदारों के न्याय और शासन सम्बन्धी अ्रधिकार न रहें | 
२--जागीरदारों को गोद लेने का अधिकार न हो । 
३--उत्तराधिकार प्राप्ति के स्वरूप एकनतिहाई जागीर 'खालमा! 
की जाय | 
४--किसी व्यक्ति को उसके गुण, स्वरूप था दानन-पात्र समझ 
कर दी हुई जागीर उसकी मृत्यु के बाद “खालसे! में ले ली 
जाय । 
४--मठ या मन्दिरों की जागीरे' सावंजनिक ट्रस्ट के. श्रघीन कर 
दा जाय | 
६--जागीरदारों से अवैतनिक सम्माननीय सेवा ली जाय; 
और जो कोई वेतन लेना चादे बह अपनी जागीर से त्याग- 
पत्न दे | 


जागीरदारी प्प्द्‌ 


७--जांगीरदार को स्वतंत्र चु गी, ज्कात या स्टाम्पन्डयूटी का 
अधिकार न हो । 
८--गाँव में एक से अधिक जागीरदार होने पर कर वसूल करने 
की, व्यवस्था रियासत द्वारा नियुक्त मंसरिम या मुकहम 
आदि करे; 
६“-“किसी जागीरदार के श्रपराधी ठहरने की दशा में उस पर 
जुर्माना न कर उसकी जागीर ज़बत- की जाय | 
१०--जागीरों में पंचायत और म्यूनिसपैलटी हों। 
११---जनता की शिक्षा, रक्षा, सफाई आदि के लिए जागीरदारों 
। से उनकी श्राय के अनुसार उत्तरोत्तर बरढता हुआ कर 
लिया जाय 
तुस्‍न्त ही अमल में लाने के लिए ऐसी योजनाएँ श्रच्छी हैं, वेसे तो 
जैसा कि देशी -राज्य-लोक-परिषद ने तय किया है, जागीरदारी प्रथा 
को समाप्त ही करना है; इस दृष्टि से कानून में आवश्यक सुधार या 
परिवर्तन किया जाना चाहिए।। जब कि एकतत्री शासन, पूंजीवाद, 
सामन्तवाद आदि सभी बुराइयों का अ्रन्त करने की तैयारी 
हो रही है, जागोरदारी प्रथा के रहने के लिए कोई गुजायश नहीं हो 
सक्षती | 
रे ९३५ 
चाॉद्हवा अध्याय 
नरेन्द्र संडल 
ब्रिटिश सरकार को राजाओ के संगठन की आवश्यकत्ता-- 
पहले बताया जा चुका है कि सन्‌ १८५७ के बाद प्रायः अगरेज झअधिका- 
रियों की विचार-घारा राजाओं को क्रमशः अपना मित्र झीर सहायक 
समझने की हो गयी | लाड लिन (श्८७६ ८०) की इच्छा थी दि 
श्२ 


६० देशी रॉज्य शासन 
राजाओं की एक 'प्रिवी कोंसिल? बनायी. जाय, जो सम्मिलित हित के 
विषय पर ॒गवनर-जनरल से सलाह-मशविरा किया करे; वह इच्छा 
पूरी न हुई | केवल कुछ राज्नाओं को साम्राज्यन्तलाहकार का पद मिल 
गया । लाडे कजन (१८६६-१६०५) को गद्दीघर राजाशओं की परिषद 
('कौसिल-आफ रूलिंग प्रिंसेजः) बनाने की बड़ी लग्न थी, वह भी पूरी न 
हो पायी | लार्ड मिंटो ने राजाओं के संगठन का बहुत प्रयत्न क्रिया, 
उसने पहले साम्राज्य-सलाहकार सभा (“इम्पीरियल एडविजंरी कॉसिल') 
स्थापित करनी चाही, पीछे गद्दीधर नरेशों की साम्राज्य-परिषद (हम्पी- 
रियल कौसिल-आफ-रूलिंग प्रिसेजः)) बनाने का विचार किया,। परन्तु 
भारत-मन्नी का सहयोग न मिलने से वह सफल न हुआ | पश्चात्‌ 
ला्ड हडिंग ने तो सन्‌ १६१३ और १६१४ में राजाश्रों की सभाएँ, कर 
ही डालीं, जिनमें उनकी उच्च शिणा के सम्बन्ध में विचार हुआ | यह 
स्पष्ट है कि देशी राजाओं के सम्बन्ध में सरकार का रुख किस श्रोर 
होता जा रहा था। ब्रिटिश साम्राज्यशाही को भारतवर्ष का राष्ट्रीय 
आन्दोलन दबा कर अपनी सत्ता अधिक-से-अधिक समय ते 
बनाये रखने के लिए राजाओं के प्रतिक्रियावादी संगठन की श्रावश्य- 
कता थी । 

राजा भी संगठित होना चाहते थे--कुछ वर्षों से देशी 
राज्यों के मामलों में सरकार के राजनीतिक विभाग का हस्तक्षेप बढता 
जा रहा था, इसके अलावा रियात्ततों,में राष्ट्रीय आन्दोलन फी लद्दर भी , 
वढ़ रद्दी थी। इमलिए राजा एक ओर तो, राष्ट्रीयता-विरोधी मोर्चे में 
सरकार से सहयोग करके अपने स्वेच्छाचारी शासन की आयु बढाना 
चाहते ये, दूसरी ओर उन्हें यह मी उम्मीद थी कि जब हम हंगठित 
होकर अपनी सम्मिलित मॉग सरकार के सामने रखेंगे तो बद श्रवश्य 
ही अपने राजनीतिक विभाग के आधातों से हमारे अधिकारों को 
रच्चा करेगी | 


- नरेन्द्र मंडल ६१ 


इस प्रकार राजा भी अपने संगठन के इच्छुक थे, श्रोर सरकार भी 
उनका संगठित होना पसंद करती थी। सन्‌ १६१४ में महायुद्ध छिड़ 
गया। १६१७ में राजाओं ने अपनी माँग भारत-मंत्री माँटेग्यू और 
वायसराय चेम्सफोडे के सामने रखी, जब कि वे दोनों अधिकारी मारत- 
वर्ष की भावी शासनपद्धति का विचार कर रहे थे | 

सांटा-फो्ड योजना से देशी राज्य--उन्होंने अपनी ' रिपोर्ट में 
राजाओ के सम्बन्ध में बहुत सहानुभूति दिखायो, और उनके सगठन के 
सम्बन्ध में एक व्यावहारिक योजना उपस्थित की | उन्होंने लिखा पा-- 
एक 'नरेश-परिषद? (कोंसिल-अआफ-प्रिसेज) स्थापित की जाय, जो ऐसे 
मामलों में सलाह दिया करे,,जिनका सम्बन्ध साम्राज्य से अथवा ब्रिटिश 
भारत और देशी राज्यों से हो। श्राम तौर पर इसका अधिवेशन साल 
में एक बार हो और उसमें यावसराय द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम पर विचार 
हो। इसका सभापति प्रायः वायसराय हो, श्रोर उसकी अनुपस्यिति में 
कोई राजा श्रभापति बने । कार्य-संचालन के नियम वायसराय राजाओं 
की सम्मति लेकर बनाये | इस परिषद के बन जाने पर ऐसे कास- 
फाज पर कोई प्रभाव न पड़े जो सीधे किसी राज्य और भारत-प्रकार 
के बीच होता रहता है |? 

नरेन्द्र मंडल का काय और संगठन--इस योजना के फल- 
स्वरूप सन्‌ १६२१ ई० में नरेन्द्र मंडल (चेम्बर-आफ-प्रिंसेल) नाम की 
संस्था देहली में कायम हुई | इसके कुल १११ सदस्य हैं। इनमे ने 
१०६ सदस्य तो उन ११८ राजाओं में से है, जिन्हें तोपों की सलामी, 
सम्मान प्राप्त है। 

इन १०६ सदस्यों के राज्यों के नाम, तथा सलामी की तोगों की 
स्थायी संख्या निम्नलिखित हैः-- 
( १-४ ) बड़ौदा, गवालियर, देदराबाद, जम्मू और कशमीर, 

मेसर, प्रत्येक *"* श्र 


धर देशी. राज्य शसिन 


( ६-११ ) भोपाल, इन्दौर, कलात, कोल्हापुर, ज्ञावंकोर, उदय 
पुर, प्रत्येक *«* 

( १२-२४ ) बहावलपुर, भरतपुर, बीकानेर, बूँदी कोचीन, 
कच्छु, जयपुर, जोधपुर, करोली, कोटा, पटियाला, 
रीवा, टोंक, प्रत्येक हर 

( २५-४१ ) अलवर, बाँसवाड़ा, दतिया; देवास सीनियर, देवास, 
जूनियर, धार, धौलपुर, डूगरपुर, ईदर,' जैसलमेर, 
खेरपुर, किशनगढ, ओरछा, प्रताबरगढ, रामपुर, 
सिक्कम, सिरोही, प्रत्येक ** ५ हि 

( ४२-५७ ) बनारठत भावनगर, कूचब्रिहार, ध्रांगवर, जावरा, 
भांलावाड़, भीनन्‍्द, जूनागढ, कपूरथला, नाभा, नवा- 
नगर, पालनपुर, पोरबन्दर, राजपीपज्ञा, रतलाम, 

' त्रिपुरा, प्रत्येक दे 

( ५भप-छ्षण ) अ्रजयगढ, श्रलीराज, बावनी, बरवानी, बीजावर, 
बिलासपुर, ( कहलूर ), केम्बे, चम्बा, चरखारी, 
छुतरपुर, फरीदकोट, गोंडल, जंजीरा, माबुआ, मलेर- 
कोटला, मंडी, मनीपुर, मोरबी, नरसिद्दगढ़, पन्ना, 
पददुकोदा, राधनपुर, राजगढ़, सैलाना, समथर, 

। सिरमौर ( नाइन ), सौतामऊ, सुकेत, टेहरी, 
( गढ़वाल ), प्रत्येक या 

( ८७-१०९६ ) बालाधिनोर, बंगनपत्ले बांसड़ा बरिया, मयूर- 
भज, छोटा उदयपुर, दाँता, घरमपुर, भील, 
जौडर, खिलचीपुर, लिम्बडी, लूनावाड़ा, मेहर; 
पतलाना, राजकोट, सचिन, सांगली सावत- 
वाडी, बांकानेर, वधवान, सन्त, लोहारू, 
प्रत्येक ३४०४५ ' 
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इन १०६ सदस्यों के अतिरिक्त १२ सदध्य अन्य १२६ राजाओं 
के प्रतिनिधि हैं। शेष ३४६ राजाओं का इसमें कोई प्रतिनिधित्व 
नहीं रहा। नरेन्द्रमएडल देशी राज्यों की ( जनता की ) प्रतिनिधि- 
ससथा तो थी भी ही नहीं। मण्डल अपना चासलर स्वये चुनता 
था, जो वायसराय की श्रनुपस्थिति में उसका समापति होता था। 
जनवरी १६२६ तक मण्डल के अधिवेशनों की कार्यवाही गुप्त रखी जाती 
थी, उसके बाद इसकी सभाएँ सवसाघारण के लिए खुली होने लगीं। 

मडल हर साल एक छोटी सी स्थाई समिति बनाता था; इसका 
सभापति सडल का चासलर होता था, और इसकी सभा देहली या 
शिमला में साल में दोन्‍न्तीन बार होती थी। समिति हर साल अ्रपनी 
रिपोर्ट मडल में उपस्थित करती थी । 

सगठन के दोष--हैदरावाद, बड़ीदा और मेधूर आदि के बड़े- 
बड़े राजाश्रों ने मंडल के श्रधिवेशनों में भाग' नहों लिया। छोटे 
राजाओं के साथ मिलकर काम करना इन्होंने अपनी अ्रतिष्ठा के विरुद्ध 
समझा | इसका नतीजा यह हुआ कि मंडल छोटे या मध्य श्रेणी के 
राजाओं की संस्था रह गयी, जिन्हें मडल की मेम्बरी के अधिकार का 
उपयोग करने श्रोर मत देने का शौक था। इन रानाश्रों में भी 
प्रायः उन्हीं का ज़ोर रहा जो सरकार के त्रिशेष कृपा-पात्र ये । 

नरेन्द्र मंडल के चासलर के पद पर महाराजा बीकानेर, कशमीर, 
जामनगर, पटियाला, घोलपुर और नवाब भोपाल आदि रहे हैं । 
चांसलर और वायसचासलर के पदों के लिए. निर्वाचित होने तथा 
स्थायी समिति के सदस्य बनने के लिए प्रायः दलबन्दी की भावना से 
काम लिया गया । 

चासलर के चुनाव में राजनीतिक विभाग का भी बड़ा हाथ रहा 
है । वास्तव में नरेन्द्र मंडल की वागहोर राजनीतिक विभाग के हो ड्ञाथ 
में रही ; जिस राजा पर इस विभाग की क्वपादृष्टि रही, उसी हो 


६४ देशी राज्य शासन 
चांसनर बनने में सफलता मिली। राजनीतिक विभाग का सेक्रेटरी हैं 
नरेन्द्रमडल का सेक्रेटरी रह्य। हैदराबाद, त्रावंणकोर, मैसूर श्रो 
बड़ोदा आदि के बड़े बड़े राजा इस संस्था से अलग रहे। उन्होंने 
तो भी नरेन्द्र मंडल ने आमतोर पर सब रियासतों की ओर से बोलने 
का दावा किया। उसने यह सिद्धान्त भी स्वीकार नहों किया कि 
मंडल के बहुमत का निर्णय सब्र राजा लोग माने । 

राजाओं फ्रे ही हिंत का विचार--नरेन्द्रमंडल ने खासकर 
राजाओं" के ही हित की बात सोची, जनता की भलाई का विचार 
नाममात्र को ही किया। सन्‌ १६२० से ब्रिटिश भारत में माटफोर्ड 
सुधार अ्रमल में आने से राजाओं को यह आशका होने लगी थी कि 
थोड़े-बदुत समय में भारत-सरकार भारतीय व्यवस्थापक मंडल के प्रति 
उत्तरदाई हो जायगी तो वह देशौ राज्यों के सम्बन्ध में भारतीय जनता 
की इच्छानुसार ही कार्य करेगी, फिर हमारी स्वेच्छा चारिता या खुदमुख- 
तारी न चल सकेगी | नरेशों को एक और भी चिन्ता थी | पिछुले वर्षो 
में सर्वोच्च सत्ता ने भी अपना कठोर स्वरूप दिखाया था। बरार के प्र॒व॑ंग 
में निज़ाम हैदराबाद और वायसराय में जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसमें 
लाड रीडिंग ने स्पष्ठ कर दिया था कि “बब्रिव्श सरकार का भारतव 
में पूर्ण प्रभुत्व है और देशी राज्य का कोई शासक उससे बराबरी के 
नाते बातचीत करने का दावा नहों कर सकता | यह प्रभ्लुत्व ब्रिटिश 
सरकार को संधि-पत्रों या सनदों से प्राप्त नहीं ' हुआ है, वरन्‌ उपसे 
जुदा है ।? इससे राजाओं के कान खड़े हो गये। ये इस बात का 
श्रान्दोलन करने लगे कि हमारी संधियाँ तो सौधे सम्राद्‌ से हुई & 
भारत-सरकार से नहीं | इस लिए यदि भारतवर्ष में कोई शासन उस्न्धी 
परिवर्तन हो तो हमारा सम्बन्ध सीघा सम्राद से बने रहना चाहिए; 
इसमें कोई अन्तर न श्राए | अंगरेन राजनीतिज्ञ भी तो यही चाद्वि्त 
थे, ग्रतः उन्होंने राजाशों का समर्थन किया और पीछे जब सन्‌ १६२० 
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में त्रेयिश भारत के शासन-सुधारों के सम्बंध में जॉंच करने के लिए 
साइमन क्रमौशन नियुक्त हुआ तो देशी राज्यों और ब्रिटिश सरकार के 
आपसी सम्बन्ध का विचार करने के लिए एक कमेठी नियुक्त की गयी, 
जिसे उसके सभापति के नाम पर 'बटलर कमेटी” कहते हैं । 

राजाओं ने सोचा कि न-मालूम यह कमेटो केसी सिफारिशे करदे | 
उन्हों ने बेहद फीस <कर एक अंगरेज वकील सर लेस्ली 
स्काट को ब्रिटिश सरकार के सामने राजाओं का दृष्टिकोण पेश करने के 
लिए भेजा | ; 

बटलर कमेटी कीं सिफारशे--बट्लर कमेटी की रिपोर्ट में तीन 
बातें मुख्य हैं :-- 

(१) इस कमेटी ने सर्वोच्च सत्ता के विरुद्ध राजाओं का कोई दावा 
स्वीकार नहीं किया, उसने उसके अधिकारों को रुबोपरि बतलाया और 
स्पष्ट कह दिया कि देशी राज्यों का कोई अन्तर्राष्ट्रीय या स्वाधीन पद 
नहीं है। उन्हें विविध संधियों या प्रथा के अनुसार परिमित आन्तरिक 
शासन के अ्रधिकार हैं | सधियों में विविध कारणों से परिवर्तन हुश्रा 
है, ओर भविष्य में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। 

(२) आ्राथिक सम्बन्ध के प्रसंग में कमेठो ने देशी राज्यों 
रेल, खान, मुद्रा, नमक, डाक, तार, वेतार-का-तार, टेलीफोन, श्रफीम 
और आबकारी सम्बन्धी मॉग अधिकतर अस्वीकार की। केवल 
आयात-निर्यात-कर से होनेवाली आय का एक भाग उन्हें दिया जाना 
स्वोक्षार किया, पर इसमें भी यह शर्ते रखी कि देशी राज्य सरकार को 
उस कर सम्बन्धी कार्य करने के लिए ग्रावश्यक घन दे |” कमेटी ने 
इस बात की पूरी जाँच किये जाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति 

नियुक्त की जाने की सिफारिश की | 

(३) कमेटी ने कहा कि देशी राज्यों की संघियोँ सीधे सम्राट 

से हैं, ग्रतः सर्वोच्च सत्ता को देशी राज्यों के शासकों की सम्मति 
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के त्रिना अपना अधिकार ब्रिटिश भारत की उस नयी सरकार को न 
सौंपना चाहिए, जो भारतीय ब्ययस्थापक सभा के प्रति उत्तारदा३ हो। 
भविष्य में देशी राज्यों का सम्बन्ध भारतसरकार से न होकर सम्राद- 
प्रतिनिधि (बायसराय) से रहा करे | 

कमेठ की तोध्री बात भारतवर्ष में राजनीतिक फूठ डालनेवाली, 
और यहाँ की शक्ति कम करनेवाली थी । संधियों के विषय में पहले 
लिखा जा चुका है। 

नरेन्द्र मरडल ओर ब्रिटिश सरकार--ब्रिटिश सरकार राजाश्रों 
को अपने साम्राज्य के समर्थक ओर सहायक के रूप में. क्राम में 
लाती रही । नरेन्द्र मण्च॒ की ओर से राजाओं को सामप्राज्यन्परिषद या 
राष्ट्रसड्ड में भेजकर उसने उनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में श्रपनी 
आवाज़ बुंलन्द की । जद्दों तक उसके स्वार्थ में बाधा न आई, उसमे 
कभी-कभी रियासतों में कुछु सुधार करने का भी विचार किया । 
उसकी एक योजना काठियावाड के छोटे राज्यों को बड़े: राज्यों 
में मिलाने की थी। नरेन्द्र मएडल चाहता था कि यह योजना 
उसकी इच्छानुसार काम में लाई जाय | वायतराय ने यह स्वीकार न 
किया । इससे राजा लोग बहुत अ्रसंतुष्ट रहे | अजमेर के चीफ-कोर्ट द्वार 
भी योजना का ठिद्धान्त श्रनियमित ठहराया गया | इस पर मार्च १६४४ 
में ब्रिटिश पालिमेंट ने “अ्रटेचमेंन्ट आफ-स्टेट्स! नाम का काचूने 
बनाया, जिसने सम्राट-प्रतिनिधि को यह अधिकार दिया कि वह निर्घा- 
रित श्रेणियों की छोगी रियासतों को उनके पड़ोस की बड़ी रियासतों में 
मिला सके | इस कानून का उपयोग नहीं किया गया, पर इससे नरेन्द्र 
मडल की बायंसराय से बहुत नाराजी रही | ब्रिटिश सरकार को दुमरा 
योजना यह थी कि न्याय, शिक्षा, स्वाध्थ्य, और पुलिस श्रादि की 
सुव्यवस्था के लिए छोटे छोटे राज्यों के समुद्द बना दिये जॉय | इ/कें 
सम्बन्ध में नरेन्द्र मण्डल के चांसलर ने वायमराय से कुछ मांगें की | 
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उसका जवाब राजाओं को सनन्‍्तोषज्ननक नहीं मालूम हुआ | 


[ 


राज्यों के अधिक हितो और युद्धोत्तर पुनरंचना के विषय में,, तथा 
संधियों से मिलनेवाले अधिकारों के बारे में भी वायसराय ओर 
राजाओं में मतभेद रहा। अन्त में मंडल के चामलर, वायसचासलर, 
शोर स्थाई समिति के सब्र सदस्यों ने एकसाथ ,इस्तीफा दे दिया और 
मंडल का दिसम्बर १६४४ में होनेवाला श्रधिवेशन स्थगित हो गया | 
यह तनातनी साल मर चली | पीछे वायसराय से कुछ आश्वासन 
पाने पर मडल की स्थाई समिति ने इस्तीफे वापिस ले लिये ओर मंडल 
का श्रधिवेशन होने की व्यवस्था होगयी । 
एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ओर उसकी उपेक्ता--जनवरी १६४६ 
में, मंडल के प्रस्ताव में कह्दा गया कि सब रियासतों में तुरन्त विधान 
तैयार किया जाना चाहिए; दर जगह ऐसी लोक-सभा या व्यवस्थापक्र 
सभा स्थापित होनो चाहिए । जिप्तमें जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों 
का बहुमत हो। सब राज्यों में कानून के अनुसार शासन ओऔर 
लोगों के जानन्माल की रक्ता की गारटी होनी चाहिए । कानून 
की दृष्टि में सब्र व्यक्तियों की समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण 
स्वतत्नता, और मिलने-जुलने की स्वततन्नता की प्रोषणा की जानी 
चाहिए। इसों प्रकार न्याय, टेक्स आदि के विषय में भी उचित 
और लोकसत्तानुकूल व्यवस्था करने की सलाह दी गयी । नरेन्द्र मडल 
ने अपने प्रस्ताव में यह भी-सिफारिश की कि इन शातों को तुरन्त अमल 
सें लाया जाय, इसमें देर न की जाय । 
खेद है कि इस प्रस्ताव के अनुसार प्रायः ऋुछु भी कार्य नहीं हुआ 
स्वयं भोपाल ओर बीकानेर में जहां के शापकों ने मंडल के हुेटफा 
से बढन्त्रढकर बातें की, जनता नागरिक अविकारों से बुरी तरह वच्चित 
रहो | कितनी ही रियासतों में जब प्रजामडल या लोकपरिपट 
आदि सस्थाश्रों ने कुछ आन्दोलन किया तो उनके क्रायेकर्ताडओं को 
१३ 
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अधिकारियों का बहुत क्रोध और अप्रसन्नता सहनी पडी; साम, दाम, 
दंड, भेद सभी उपायों से राजनीतिक आन्दोलन को पनपने से रोका 
गया | आखिर, जनता ने यह अश्रनुभव किया कि इस दुद्दंशा को दूर 
करनें का एक ही उपाय है --उत्तरदाई शासनपद्धति जारी होना, ओर 
वह इसके वास्ते प्रयत्न कर रही हैं । 

विशेष वक्तव्य--जून १६४६ में भारतवर्ष के लिए विधान-सभा की 
योजना हुई । देशी राज्यों को उनको सावेभौस सत्ता वापिस की जाने 
बात कही गयी शरीर उनके विधान-समा में सम्मिलित होने या न होने 
प्रश्न उपस्थित हुआ । नरेन्द्र मडल के चासलर इस समय नवाब 
भोपाल थे | उन्होंने, मुमलिम लीग की ओर भ्रुकाव रखने के. कारण, 
यह चाहा कि राजा लोग श्रमी विधान-प्तभा में शामिल होने का निर्णय 
न करे | तो भी कुछ राजा उसमें शामिल हो ही गये। नवाब भोपाल 
ने श्रपनी बात चलती न देख नरेन्द्र मंडल की चासलरी से इस्तीफा दे 
दिया | उन्होंने जून १६४७ में कुछ अन्य राजाओं सहित नये चांसलर- 
मद्वाराजा पटियाला को पत्र लिख कर यह मत सूचित किया कि नयी 
परिस्थियों में नरेन्द्र मंडल, जैसा कि यह इस समय है, राजाश्रों 
की उन्नति के लिए उपयोगी नहीं रहा है, इसलिए इसे समाप्त कर दिया 
जाना चाहिए। पीछे मंडल ने ऐसी योजना बनायी कि १४ श्रगस्त 
१६४७ तक अपना काये समेट ले | 

अब नरेन्द्र मंडलकी जगह रियासतों की दो संध्याएँ काम करेंगी ! 
एक उन रियासतों के लिए जो भारतीय यूनियन में शामिल होना 
चाहती हैं, और दूसरी जो उन रियासतों के लिए पाकिस्तान में रहना 
चाहती हैं। अस्त, अपने २४ वर्ष के जीवन में नरेन्द्र मंडल ने जनता 
का कोई ट्िंत नहीं किया। यह संत्या एक आडम्बर मात्र «रही; 
जिसके खर्च के लिए जनता को लाखों रुपये का मार सहना पढ़ा । 


अननननननननन <. 


४ पन्द्रहवाँ अध्याय 
कंग्रेस ओर देशी राज्य लोक परिषद 


्च्ड््च्च्प्स्ध््ड्ा ५ 
परिषद्‌ ओर काँग्रेस की दो ग्राड़ियाँ, जो शुरू में अलग-अलग 
रास्ते चल रही थीं, बाद में साथ-साथ चलने लगीं, और अन्त से 
दोनों एक याड़ी में बदल गयीं । 
--डा० पट्टामि सीतारामैय्या 
खासकर देशी राज्यों के विषय में काम फरनेवाली प्रमुख सस्था 
अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद है। तथापि पूरे भारतीय राष्ट्र के 
उत्थान का उद्द श्य रखनेवाली काग्रेस है। यह उमसे बहुत पहले की 
है, श्रोर इसने मी देशी राज्यों की प्रगति में अच्छा भाग लिया है । इस 
अध्याय में इन दोनों सध्धाश्रों के देशी राज्यों सम्बन्धी कार्य का परिचय 
दिया जाता है । 
कांग्रेस और देशी राज्य--मारतवर्ष की राष्ट्रीय महासमा को 
स्थापना सन्‌ औै८प४ में हुई । उसने अपने साधनों और परिस्थिति के 
अनुसार देश के उत्थान में भमरसक योग दिया है, और सारे देश के लिए 
बोलने और लड़ने का दावा किया है। तथापि वह अपने जीवन के 
शुरू के पेतीस वर्ष तक रियासती समस्याओं को अपनी कार्य-सीमा 
से बाहर रखती रही | १६२० से पहले उसने केवल दो बार, 
श्य६४ में और श्८६६ में, इस विषय की चर्चा की, ओर वह सिर्फ 
राजाओं से सहानुभूति दिखानेवाली थी । रियासती जनता के झआन्दो- 
लनों में उसका सहयोग तो क्या, स्पष्ट रूप से सह्यनुभूति सी न थी । 
इस प्रकार रियासती कार्यकर्ताओं को अपने ही बल पर निर्भर रहना 
पड़ता ओर उनकी शक्ति और संगठन में यथेष्ट इृद्धि न हो पाती थी। 
घीरे-घीरे फाग्रेस यह तो अ्रनुभव करने लगी कि देशी राज्य भारत दी 
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स्वतन्त्रता-प्राप्ति में बाधक है, परन्तु वह इस बाघा को ह्वर करने की, 
या रियासती कार्यकर्ताओं को मदद देने की योजना अपने हाथ मेंन 
ले सकी ! ; ; 

सन्‌ १६२० तक राजपूताना, मध्यभारत, गुजरात, काठियावाड 
और दक्षिण की रियास्तों में आन्दोलन, और सियासती जनता 
के कई संगठन हो चुके थे । उनसे प्रभावित होकर नागपुर अधिवेशन 
में कांग्रेस ने राजाओं से अपने-अपने राज्य में प्रतिनिधि-शासन स्थापित 
करने की अपील की | तथापि कांग्रेस का प्रत्यक्ष आन्‍्दोचन खामकर 
व्रियिश भारत की समस्याओ्रों तक सीमित रहा | परन्तु पडोसी प्रान्तों 
की राजनीतिक जादति का प्रमाव रियासती जनता पर पड़े त्रिना नहीं 
रह सकता था। उसमें अपने सकटों और शासकों के अत्याचारों से 
मुक्ति पाने की भावना बढती गयी । रियासती कार्यकर्ताओं के त्याग 
और सेवा-कार्य का ही "यह परिणाम हुआ कि काग्रेस देशी राज्यों के 
मामलों में अधिकाधिक ध्यान देने को बाध्य हुईं। परन्तु वह देशी 
राज्यों की जनता की विविध राजनीतिक समस्याओ्रं को हल करने के 
के काम को अपने खास कार्य का अ्ग बनाने के लिए तेयार न, हुई | 
सन्‌ १६२७ से का्रेतत देशी राज्यों के बारे में अधिकाधिक अ्रनुराग लेने 
लगी | इसका विशेष विचार करने से पहले झ्र० भ० देशी राज्य 
लोक परिषद की स्थापना श्र उसके कार्यों का परिचय दिया जाना 
ब्ावश्यक है | 

देशी राज्य लोक॑ परिषद्‌--सन्‌ १६२० तक कितने ही राज्यों में 
लोक-संस्थाएँ स्थापित दो चुकी थी | इसके अलावा कुछ संस्थाएँ ऐसी 
भी बन गयी थीं, जिनका कार्यक्षेत्र कोई एक विशेष रियासत न द्ोकर 
कई-कई रियासतों का एक समूह था । इन संस्थाश्रों के अधिवेशन यथा* 
सम्मय प्रति वर्ष प्रायः कांग्रेत के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर, 
ब्रिटिश भारत - में होते रहे। धीरे-धीरे यह आवश्यकता प्रतीत होने 
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लगी कि जनता की देशी राज्यों सम्बन्धी कोई केन्द्रीय संस्या स्थापित 
हो। सन्‌ १६२० में राजपूताना-मध्यभारत सभा ने आ० भा० देशी 
राज्य सम्मेलन किया | और भी कई प्रयत्न हुए। अन्त में सन्‌ १६२७ 
ई० में जब कि भारतीय शासन सुधार सम्बन्धी जॉच करने के लिए 


ब्रिटिश सरकार से नियुक्त साइमन कमीशन यहाँ आनेवाला था, भो० है 


अमृतलाल सेठ तथा उनके सहयोगियों के उद्योग से अखिल मारत- 
वर्षीय देशी राज्य लोकपरिषद की स्थापना की गयी। यद्यपि कुछ अन्य 
सस्थाओं ने भी अखिल भारतवर्षोय स्वरूप धारण करने का प्रयत्न 
किया था, अन्त में उनका इससे समकभोता हो गया, और उनका कार्य 
क्षेत्र सीमित रह गया | 

इस परिषद्‌ का पहला अधिवेशन १६२७ ई० में बम्बई में हुआ | 
इसमें सत्तर से श्रधिक देशी राज्यों के आठ सौ,से अधिक प्रतिनिधि 
सम्मिलित हुए । परिषद ने अपने प्रस्तावों में बतलाया कि देशी राज्यों 
के शासन-प्रबन्ध में क्‍या क्‍या बुराई है, उनके सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार 
की नीति कहाँ तक दूषित है, तथा देशी राज्यों में क्या-क्या सुधार 
होने चाहिए | 

परिषद को लगभग बीस वर्ष त्तक अपने अधिवेशनों के लिए 
व्रिव्श भारत का ही स्थान निश्चित करना पड़ा। कोई देशी राज्य 
ऐसा “उदार” नहीं हुआ कि परिषद के भाषणों में को जानेवाली 
देशी राज्यों की आलोचना को सहन कर सके | जिन राज्यों में 
योडी-बहुत भाषण-ध्वतंत्रता थी, उन्होंने भो वक्ताओं को दूसरे राज्यों 
की खरोी आलोचना का अवसर देकर उन राज्यों से अपने “मधुर! 
सम्बन्ध बिगाड़ने का साहस नहीं किया | परिषद के पहले अ्रधिवेशन की 
बात ऊपर कही जा चुकी है। दूसरे अधिवेशन (सन्‌ १६२६) तथा इसके 
वाद के अभ्रधिवेशनों में परिषद ने भारतीय संघ शासन यो नना के सम्पन्ध 
में अपने विचार प्रकट किये श्र चतलाया कि श्रखिल् मारतीय संघ 


त्व 
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बनाना बहुत उत्तम है, पर उसके लिए यह आवश्यक है कि उस 
रियासती प्रजा को भी उतने ही अधिकार प्राप्त हों जितने कि ब्रिटिश 
भारतीय प्रजा को; संघीय ब्यवस्थापक मडल के रियासती प्रतिनिधियां 
का चुनाव जनता के द्वारा ही हो, राजाशं के द्वारा नहीं । 

उद्देश्य ओर लक्ष्य--परिषद के अन्य साधारण या विशेष श्रथि 
वेशनों के सम्बन्ध में यहाँ अधिंक लिखने की आवश्यकता नहीं। 
समय-समय पर होते रहे, और उनमे देशी राज्यों सम्बन्धी विविध 
नागरिक और राजनीतिक विषयों पर विचार हुआ । रियासती प्रजा के 
कष्ट-निवारण का आन्दोलन करने के श्रतिरिक्त इसका उद्द श्य उनमें 
संगठन और स्वामिमान की भावना बढ़ाना तथा विविध राज्यों के 
आन्दोलनों का परथ-प्रदर्शन करना और जनता की आवश्यकताश्रों 
तथा दृष्टिकोण को काग्रेस एवं ब्रिटिश अधिकारियों के सामने 
रखते रहना है । इसका लक्ष्य सन्‌ १६२७ में यह निश्चित किया गया 
था-- देशी रज्यों की जनता के लिए, प्रतिनिधि-संस्थाश्रों द्वारा, 
राजाओं की छुत्रछाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना ।! सन्‌ १६३१ 
में उद्देश्य 'देशी राज्यों की जनता के लिए. समस्त वैध श्रौर शान्त 
उपायों द्वारा पूर्णतया उत्तरदायी और प्रजातत्रात्मक शासन प्राप्त 
करना? रखा गया | उद्देश्य को शब्दावली का परिवरततन और विशेषता 
'राजाश्रों की छुन्नछाया में! इन शब्दों का निकाला जाना जनता के 
भावों और विचारों की दिशा सूचित करता है। सन्‌ १६३६ में तो 
और भी प्रगति की यूचना दी गयी । यह निश्चय किया गया कि परिः 
पद का लक्ष्य राज्यों की जनता द्वारा समस्त बेष और शान्त उपायों से 
स्वतन्त्र भारतीय संघ के अंग होकर, पूर्ण उत्तरदायी शासन प्राप्त 
करना है। 

स्थाई समिति--परिषद की एक स्थाई समिति है। उसका 
कार्यालय पहले बम्बई में था, पीछे वर्धा में रहा, अब वह देदली में 


घ 
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है| समिति समय समय पर देशी राज्यों सम्बन्धी आवश्यक कार्य 
करती है। देशी राज्यों में नागरिक अधिकारों की कितनी कमी है, वहाँ 
जाकर सावेजनिक सभा करने, व्याख्यान देने, या अधिकारियों के 
विरुद्ध जाँच करनेवालों को प्रायः कैसे अमानुषिक कष्ट दिये जाते हैं, 
इसे भ्रुक्तमोगी ही जानते हैं। समिति के कार्यकर्ता अनेक आर्थिक, 
शारीरिक तथा अन्य कठिनाइयों को सहन करते हुए इन कामों में 
लगे हैं । 

परिषद्‌ के काये--परिषद ने अब तक जो विविध कार्य किये हैं, 
उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैंः-- 

१--सन्‌ १६२७ ई० बटलर कमेठी देशी राज्यों की जाँच करने 
के लिए बनायी गयी थी, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसके 
तीनों सदस्य अंगरेज थे | परिषद ने इस कमेटी के सज्ञठन, विचारणीय 
विषयों तथा कार्यपद्धति के विरुद्ध प्रचार किया | इसने कमेटी को एक 
याददाश्त ( मेमोरेंडम) दी, तथा अपना एक डेप्युटेशंन इंगलेंड मेज- 
कर ब्रिटिश जनता में आन्दोलन किया | 

२--परिषद ने देशी राजाश्रों के इस छिद्धान्त के विरुद्ध प्रचार 
किया कि राजाओं का सम्बन्ध भारत-सरकार से न होकर सीधे सम्राट 
है । 

३--परिषद ने भारतीय शासन-विधान की नयी रूप-रेखा का 
विचार करनेवाली गोलमेज समभाश्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की 
चेष्टा की । 

४--पटियाला नरेश के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की खुली जाँच 
की माँग की; वह साँग पूरी न होने पर उसने जाँच कराने के लिए 
अपनी ओर से एक कमेटी नियुक्त की; इस कमेटी की रिपोट्ऋ 
प्रकाशित करायी और इसको स्वतंत्र जाँच के लिए श्ान्दोलन किया | 





अपितात्थाला ण रिवहा88, 
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इसी प्रकार उड़ीसा के राज्यों की जॉच करके उनके सम्बन्ध में खुलासा 


रिपोर्ट छुपायी | इसके अलावा परिषद ने नवानगर, बीकानेर, भावुश्रा, 
रतलाम, और लिम्बडी आदि राज्यों की दुर्दशा के सम्बन्ध में आरके 
और सामग्री तथा हैदराबाद, मैसूर और कशमीर आदि के विषय में 
पुस्तिकाएँ प्रकाशित 'करायीं | संन्‌ १६३८ ई० से सन्‌ १९४२ तक 'दि 
स्टेटस पीपल! नाम का अंगरेजी सामयिक पंत्र मी परिषद को श्रोर 
से प्रकाशित हुआ । 

५--खासकर सन्‌ १६३५ से देशी राज्यों के भीतर कास करने की 
ओर ध्यान दिया जाने लगा | परिषद के पदाधिकारियों ने भिन्न-भिन्न 
राज्यों में दौरा करके जनता में जागति उत्पन्न को, तथा रानाश्रों से 
शासन-सुधार कराने के लिए मेंट की, और जगह-जगह प्रजा्मडल भादि 
अपनी शाखा-परिषदे स्थापित की । ये परिषदे' अपनी स्थानीय तथा 
प्रादेशिक आवश्यकताओं की ओ्रोर यथाशक्ति ध्यान दे रही हैं । 

६--लुधियाने के अधिवेशन (१६३६) में परिषद ने छोटे छोटे 
राज्यों को बड़े प्रान्तों मे मिलाने का प्रस्ताव किया। उसने निश्चय 
किया कि भविष्य में वे ही रियासते रहें,जिनकी जनसंख्या बीस लाख से 


अधिक अ्रथवा वार्षिक आय पचास लाख झरुपये.से श्रधिक हो | पीछे 


ओर अनुभव और जाँच के बाद (सितम्बर सन्‌ १६४६ में) परिषद की 
स्थाई समिति ने यह मत प्रकट किया कि आम तौर से संघ की इकाई 
होने के लिए ऐंसी ही रियासतें ठीक रहेंगी, जिनकी आबादी लगभग 
पचास लाख और सालाना श्रामदनी लगमग तीन करोड़ रुपये हो | 
योरपीय महायुद्ध--सन्‌ १६३६ में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया | 
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता की इच्छा के विरुद्ध इस देश को 
.._+ खेद है, परिषद का सव प्रकाशन अंगरेजी में होता रह है। जनता में अचार 


करने लिए भारतीय भाषाओं में, विशेषत्या राष्ट्र-भाषा में काम करने की आवश्यक 
थी । अव परिषद का. हिन्दी माषा मैं काम करने का विचार है । 
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भी युद्ध में घतीठ लिया | इसश्रवसर पर राजाशों ने अपना धन, सेना 
ओर साधन सरकार के सुपुर्द कर दिये | कितने ही राज्यों ने युद्ध को 
श्राड़ में अपने यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता एकब्रारगी ही समाप्त कर दी 
तथा वे शासन-सुधार भी स्थगित कर दिये जिनके लिए पहले वचन 
दिया जा चुका था । उन्होंने प्रजा का घोर दमन करना शुरू कर दिया | 
इस पर परिषद की स्थाई समिति ने राजाश्रों को नीति रीति के विरोध * 
में प्रस्ताव पास किया । कांग्रेस की तरह उसने भी निश्चय किया 
कि ब्रिटिश सरकार श्रपने युद्ध श्रौर शान्ति के उद्द श्य सपष्ट कर 
दे। उसने अपने वक्तव्य में राजाओं को यह घोषित करने के लिए 
कहा कि.उन्हे अपने राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्वीकार है और 
वे उसे निकट भविष्य में श्रधिक-से-अ्रधिक्र सम्भव रूप में कारयरूप में 
परिणत करने को तैयार हैं। परिषद ने माग को कि दमनकारी व्यवस्था 
'हटाकर व्यापक स्वतन्त्रता चलने दी जाय । 
क्रिप्स योजना और लोकपरिषद्‌--उन्‌ १६४२ में परिषद की स्थाई 
समिति ने एक सविस्तर प्रस्ताव में कहा कि क्रिप्सयोजना में ब्रिटिश सर- 
कार श्रोर देशी राजा केवल इन दो का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, 
और रियासती प्रजा की, जिसकी ठंझुया नी करोड़ है, उपेक्ता की गयी 
है। यह योजना देशी राज्य तथा समस्त भारतवर्ष दोनों की स्वाभीनता 
में चोट पहुँचाने वाली है। समिति देशी राजाओं के अ्रथवा किसो भी 
बाहरो सत्ता के ऐसे अधिकारों को मजूर नद्टों कर सकती, जो भारतवर्ष 
को आजादी के मार्ग में वाधक होंगे । ज्िटिश सरकार की संवियों की 
दलौल का खंडन करके यह घोषित किया गया कि रियासतों छेपग्रजाजनों 
' की यह माँग है कि स्वयम्‌-निर्णय-सिद्धान्त के प्रनुमार उन्हें विधान हे; 
निर्माण तथा उसके व्यवद्दार के प्रत्येक्र कदम पर अपने छुने हुए प्रति- 
निषियों द्वारा अपने मारय के निर्णय करने का अ्रविकार हो। इसके 
बिना, उनके सम्बन्ध में बनायो गयी किसी व्यवध्या को वे मानने हो 
छः 
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वाध्य न होंगे |  ' 

राष्ट्रीय आन्दू[लन--परिषद्‌ देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में ब्रिटिश 
भारतीय कायकत्ताओं के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर भाग लेती रही 
है। सन्‌ १६३० तथा उसके बाद के सत्याग्रह में परिषद के सभी प्रमुख 
कार्यकर्ताओं ने भाग लिया । बीच में, गांधी-इर्विन समझौते के श्रतु- 
सार जब म० गाघधी काग्रेस की ओर से भारतवर्ष के प्रतिनिधि के रूप 
में, गोलमेज कान्फ्रोन्त में सम्मिलित होने के लिए लन्दन गये तो परि- 
घद ने भी उन्हें ही अपना प्रतिनिधि स्वीकार किया | 

अगस्त १६४२ में 'अंगरेजो ! भारत छोड़ो? देश व्यापी आन्दोलन 
आरम्म हुआ । कई देशी राज्यों की जनता ने उसमें भाग लिया; प्रंजो” 
मडलों ने राजाओं से कहा कि वे ब्रिटिश सरकार से सम्बस्ध 
विच्छेद करदे | इस पर इन राज्यों में जो घोर दमन” हुआ, उसे रिया, 
सती जनता ने थैय॑ और हृढ़ता से सहन किया । 

उदयपुर अधिवेशन--जनवरी १६४६ के उदयपुर अधिवेशन में 
परिषद ने अपनी स्थाई समिति के इस प्रस्ताव का समर्थन किया 
कि रियासतें स्वतंत्र और संघनवद्ध' भारत के अंग के रूप में रहें श्रोर 
उनमें पूर्ण उत्तरदायी शासन हो। 'भावी विधान बनानेवाली सम 
मे जनता के चुने हुए. प्रतिनिधि ही भेजे जायेँ और इनका छुनां 
वैसे ही व्यापक्त मताधिकार के आधार पर हो, जैता कि इस समन 
प्रान्तों में है। और, इन प्रतिनिधियों को वही अधिकार और प्रतिष्ठा है) 
जो प्रान्तों के प्रतिनिधियों को हो | * 

उदयपुर अधिवेशन ने परिषद से लगभग ७० रियासती संगठनों 
का सम्बन्ध नोड़ दिया, जिनके सदस्यों की संख्या करीब दस लाख होने 
का अनुमान है। आशा है, क्रमशः अन्य संगठनों का भी परिषद से 
सम्बन्ध हो जायगा और कोई संगठन परिषद से बाहर न रहेगा | 

परिषद्‌ का विधान और संगठन--उदयपुर श्रधिवेशन में परि* 


कांग्र स और देशी राज्य लोक परिपद्‌ १०७ 


घद का नया ब्रिघान मजूर किया गया । उसके अनुसार देशी राज्यों को 
॥४ प्रादेशिक क्षेत्रों मेंब्राटा गया था, [श्रव पाकिस्तान राज्य बन जाने 
पर रम्मव है, इसमें कुछ परिवर्तन किया जाय ] 

(१ ) कशमीर और जम्मू (पश्चमोत्तर सीमा की रिसायतों सहित) 

(२ ) हेदराबाद, 

(३ ) बड़ोदा, और गुज्नगात के राज्य, 

(४ ) मैदूर, बगनपल्ली और संदूर; 

(५४ ) मध्यभारत के राज्य, बनारस, रामपुर; 

(६ ) चावकोर, कोचीन, पद कोटा; 

( ७ ) उड़ीसा के राज्य, बस्तर, मध्यप्रान्त के राज्य; 

(८) मनीपुर, कूचबत्रिह्दर और त्रिपुरा; 

(६ ) दक्षिण के राज्य (महाराष्ट्र और कर्माटर में); 4 

(१०) पजाब के राज्य 

(११) दिमालय पहाड़ी राज्य: हे 

(१२) बलोचिस्तान राज्य (कलात, खरा, लसवेला) और खैरपुर 

(१३) कठियावाड़ राज्य (कच्छु सहित); 

(१४) राजपूताने की रियासतें । 

इन ज्षेत्रों में से प्रत्येक में परिषद की अ्रलग-श्रलग प्रादेशिक 
कोसिल होंगी, जिसमें एक लाख आधवादी पीछे एक प्रतिनिधि चुना 
जायगा । परिषद की एक ज्नरल कॉसिल भी रहेगी, जिसका चुनाव 
प्रादेशिक कौंसिलों के सदस्यों द्वारा होगा | परिषद की स्थाई समिति 
शो अ्रध्यक्ष नामज़द करेंगे। 

कांस स की रियासतों सम्बन्धी नीति-रियासतो श्रान्दोलन 
से काग्रेस की सहानुभूति क्रमशः बढ़ती रद्दी है। सन्‌ १६२७ तक कांग्रेम- 
बिघान में एक घारा यह थी कि देशी राज्यों को निर्वाचनों में शामिल 
करने का यह श्रर्थ न समझा जाय कि का्र स उनके भीतरी मामलों में 


ध्ण्र देशो राज्य शासन 


हस्तक्षेप कर सकती है। यह निषेधात्मक घारा सन्‌ १६२८ में कलकत्ता 
कांग्रंस के अधिवेशन के अवसर पर हटायी “गयी। उसी साल एई 
प्रस्ताव में देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन और नागरिकता के मूल 
अधिकारों की आ्रावश्यक्रता को दोइराते हुए देशी राज्यों की जनता 
को, पूर्ण उत्तरदायी शाप्नन की स्थापना के उचित संध्क में 
कांग्र स की सहानुभूति और समर्थन का आश्वासन दिया गया। इसके 
वाद कांग्रेस देशी राज्यों के सम्बन्ध में कभी तो क्राफी तेज चलती हुई 
मालूम हुई और कभी कुछ पीछे कदम रखंती दिखायी दो। श्रस्तु,यह कहा 
जा सकता है छि कांग्रेस की प्रार्यँः यह' नीति रही हैं कि देशी 
राज्यों के जन-श्रोन्दोलनों की पूरी जिम्मेदारी वहाँ के ही नागरिक अपने 
ऊपर ले; काम्र स यथा सम्भत्र रियासतों के अ्रन्दरूनी मार्मलों से दूर 
रहे, उसे जो सुधार कराना है, वह वंहाँ प्रजामंडलों द्वारा ही कराए । 
अगर किसी राज्य में काग्रंस कमेटी भी हो: तो वह सिर्फ रचनात्मक 
कार्य करे । महात्मा गाधी इप्ती प्रकार के विचार जाहिर करते रहे है। 

देशी राज्यों के मावी शासन के तम्बंन्ध में काग्रोंस की नीति यह है 
कि वह केबल ऐसा ही सघ स्वीकार कर सकते है, जिसमें रियासतेंबहुत- 
कुछ स्वावलम्बी इकाइयों के रूप में शामिल हों और उन्हे शेष भारत के 
बराबर लोकतंत्री स्वंतन्त्रता प्रा हो । ' * ' 

कांग्र सं और लोके-परिषद का सहयोग--श्रपने . श्रध्यत्षों के 
रूप में, परिषद को स्वंभी दीवान बहादुर सर रामचन्द्र राव, सी० वाई० 
चिन्तामणि, रामानन्द चेटर्जी, एन० सी० केलकर, डा० पद्ठामि सीता- 
रामेया, और नवाहरलाल जी नेहरू आदि विद्वानों और नेताश्रों 
की सेवाएँ प्राप्त हुई हैं। महात्मा गाधी का, जो सन्‌ १६१६ से 
काग्र स के प्रमुख चूत्रधार रहे हैं, देशी राज्यों से और उनकी जनता के 
आन्दोलन से घनिष्ट सम्बन्ध रह्म है। श्री० जवाहरलाल जी नेहरू, 
डा० पह्टामि सीतारामैया, श्राचाय नरेन्द्रदेव, और सरदार पटेल श्रादि 


कांग्रेस और देशी राज्य लोक परिषद १०६ 


प्रमुख कांग्रेस-नेता देशी राज्यों के विषय में यथेष्ट मार्ग-प्रदर्शन करते 
रहे हैं। इन सबके उद्योग, जनता के आन्दोलन, अथवा समय के 
प्रवाह को देख़कर कुछ राजाओं ने उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ने की 
प्रवृत्ति दिखायी है। आँघ और कोचीन आदि कुछ राज्यों ने इस दिशा में 
अच्छा कदम उठाकर दूसरों के लिए ग्रनुकरणी य उदाहरण उपस्थित किया 
है। पिछले दिनों में कांग्रेस यूत्रधारों ने विविध देशी राज्यों के आन्दो 
लन का नेतृत्व किया | इससे लोक-परिषद काग्रेस के बहुत निकट 
आयी; यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सन्‌ १६४५ में एक- 
साथ कांग्रेस ओर लोकपरिषद दोनों के समापति रहे | 

रियासतो में कांग्र स संगठन--कुछ समय से यह मत प्रकट 
किया जा रहा है कि देशी राज्यों में छाम करनेवाले प्रजा मंडल या 
स्टेट कांग्रेस अब राष्ट्रीय महासभा के अन्तर्गत काम किया करें | नई 
परिस्थितियों को लक्ष्य में रखकर काग्रेस-विधान में ही एक परिवतंन 
यह भी करने का विचार हो रहा है कि कांग्रेस देशी राज्यों की अपना 
कार्यक्षेत्र बना दे और प्रजामंडल या स्टेट कांग्रेस उसी में मिला दिये 
जायें। श्र० भा० देशी राज्य लोक परिषद का भी समावेश काग्रेस में 
हो जाय । अभी तक केवल रचनात्मक कार्यक्रम के श्रतिरिक्त कांग्रेस 
रियासतों से दूर रही थी, आशा है, श्रव रियासतों में कांग्रेस-सद्भठन 
की स्थापना पर किसी प्रकार की श्रापत्ति न होगी । 


० तल हा शत कर 
हु हे ञः हि 


< सोलहवाँ अध्याय । 
नया विधान ओर देशी राज्य 


हमारी निगाहें पीछे की ओर न मुड़े' | आज हम सुदूर सं 
भविष्य के दर्शन करने में समर्थ हों । इसी में हमोरा, हमारे देश 
का, हमारे नरेन्द्रों का, और समृची मानवता का कल्याण है। 

| : '-बालकृष्ण शर्मा 

दूसरे योरपीय महायुद्ध के बाद एक प्रकार से ग्रजातंत्र की “जीत 

हुई | इज़लेंड में मजदूर दल की विजय हुई। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
मज़दूर दल की पर-राष्ट्र नीति और भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन के फल- 
स्वरूप श्गलेड को अपनी भारत-्सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करना पड़ा | 
मंत्रिमिशन योजना--सन्‌ १६७६ में ब्रिटिश सरकार की श्रोर 

से इंगलेंड के तीन मंत्री यहाँ श्राये और भारतीय नेताओं से विचार” 
विनिमय करने के बाद उन्होंने १६ मई १६४६ ' को भावी विधान 
बनाने के लिए एक विधानन्तभा के संगठन की योजना बनायी, प९ 
विधान की रूप+रेखा के बारे में अपनी ओर से कुछ ठिफारिशें भी कर 
दीं, जैसे ु पा 

(१) एक अखिल भारतीय यूनियन या संघ होना चाहिए; जिसमे 
ब्रिठश भारत तथा देशी राज्य दोनों सम्मिलित हों । उसके' अधीन ये 
विषय रहने चाहिएं--विदेशी मामले, रक्चा ओर यातायात । 

(२) सघ में एक शासन-रिषद्‌ और व्यवस्थापक सभा हो, जिसमें 
ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधि रहे । व्यवस्थापक वभा 
में कोई महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक मामला पेश होने पर उसका नियय 
करने के लिए दोनों प्रमुख वर्गो' (हिन्दू और मुसलिम) के जो प्रतिनिधि 
उपस्थित हों, उनका अलग-अलग तथा दोनों का मिलकर बहुमत 
श्रावश्यक होगा | 
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(३) देशी राज्य उन सब विषयों और अधिकारों को अपने अधीन 
रखेंगे, जिन्हे वे केन्द्र को सुपुद नहीं कर देंगे । 

(४) पघ के लिए निर्धारित विषयों को छोड़कर शेष सब अधिकार 
प्रान्तों को होंगे । स्‍ 

(५) प्रान्तों को अपना अचग-अलग समूह बनाने का अधिकार 
होगा, जिसकी शासन-परिषद और व्यवस्थापक सभा होगी । प्रत्येक 
प्रान्तन्ममूह यह तय करेगा. कि' कोन-कौोन से विषय समान रूप से 
सामूहिक शासन में रहें | :' 

(६) कोई भी प्रान्त अयनी व्यवस्थापक सभा के बहुमत से प्रथम 
दस वर्ष बाद विधान की शर्तों पर पुनविचार कर सकेगा । 

मंत्रिमिशन ने मुसलिम लीग की पाकिस्तान सम्बन्धी माँग को 
स्पष्ट रूप से श्रस्वीकार करके ओर यह कह कर भी कि प्रान्तों को 
अवशिष्ट अधिकार होगे उन्हें तीन ममूहों में बाँठने पर जोर दिया, 
जिनमें से पूर्वी और पश्चिमी समूहों में ऐसे प्रातों का समावेश किया गया, 
जिनमें कुल मिलाकर मुमलिम बहुर्मत है। उसने “क' समूह में मदरास, 
बम्बई, सयुक्तप्रान्त, विहार, मध्यप्रान्त और उड़ीसा रखे; 'ख” समूह में 
पंजांब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रत्त और सिन्ध; ओर “ग! समूह में बंगाल 
ओर आसामे । ९२ 

विधान-सभा--ब्रिटिश मंत्रिमिशन ने विघान-पमा स्थापित करने 
की घोषणा की । इसके ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव भान्तीय 
व्यवस्थापक सभाओं द्वारा हुआ, जो साम्प्रदायिक्र मताधिकार पर बनी 
हुई थों। इन सदस्यों की संख्या २६३ निश्चित की गयी; दख लाख 
पीछे एक्र प्रतिनिधि के हिसाव से | देशी राज्यों के सदस्यों की संख्या 
६३ निश्चित की गयी | 

इस योजना में कई दोष थे--प्रान्तों का सुमूहीकऋरण, विधान-समा 
के सदस्यों का निर्वाचन साम्पदायिक्न होना, झौर देशी राज्यों की शोर से 
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लिये जाने वाले सदस्यों के सावंजनिक निर्वाचन-की व्यवस्था न होना। 
परन्तु, श्रन्त में पूर्ण स्वराज्य प्रास करमे की -आशा- से, कॉग्रेस ने इस 
योजना को स्वीकार कर लिया । विधान-सभ्ा में प्रान्तों की श्रोर पे 
लिये जाने वाले सदस्यों का चुनाव किया गया | मुसलिम लीग ते भी 
चुनावों में भाग लिया, पर पीछे उसने विधान-सभा से असहयोग किया | 
सभा की कारवाई|£ दिसम्बर १६४६ से आरम्भ हुई । 

देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव--ब्रिटिश मत्रिमिशन 
की योजना में कहा गया था कि विधान-समा में - देशी राज्यों के 
६३ सदस्य होंगे, पर यह स्पष्ट नहीं क्रिया गया था कि, इनका” चुनाव 
किस प्रकार किया जायगा | मार्च १६४७ में विघान-समा की रियासती- 
वार्ता समिति ओर नरेन्द्र मडल की, वार्ता समिति ने मिलकर यह 
निश्चय किया कि रियाततों के कम-सेन्क्म आधे प्रतिनिधि रियासतों 
की व्यवस्थापक सभाओं द्वारा, और उनके अभाव में इसी प्रकार की 
बनायी हुई दूसरी संस्थाश्रों के चुने हुए. सद्यों द्वारा, निर्वाचित,हों। राजा 
और प्रजा में प्रतिनिधियों का ६०-४० प्रतिशत का बटवारा अधिकाश 
रियासती कार्यकर्ताश्रों को पसन्द न था;। परन्तु काम चलाना था, इसलिए 
नेताओं के आग्रह के कारण थह समभोता श्रस्वीकार नहीं किया गया | 

प्रतिनिधियों का रियासतो में बेटवारा--मारतवर्ष की कुल 
रियासतों में उपयुक्त ६३ प्रतिनिधि किस्‌ प्रकार ब्रिभाजित किये; जाये; 
इस विषय पर विचार-विनिमय किय[ः गया । बिटिश भारत की तरह 
देशी राज्यों की प्रति दस लाख की श्रात्रादी का, एक प्रतिनिधि भेजने 
का श्रधिकार माना गया | साढ़े सात लाख या इससे ऊपर की श्रात्रादी 
को भी एक प्रतिनिधि सेजने का अधिकार दिया गया। इससे कम 
आबादी वाली रियासतों को छोड़ दिया जाय | रियासतों के मडढलों 
के सम्बन्ध में पॉंच लाख या इससे ऊपर की शआ्आाबादी को भी एक प्रति- 
निधि मेजने का अधिकार दिया गया । - 
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नीचे लिखी रियासतों को अपनी आबादी के हिसाब से श्रलग- 
अलग एक-एक ग्रा अ्रधिक सदस्य सेजने का अधिकार मिला-- 





क्रम - रियासत '. ग्रावादी सदस्य 
-5 हैदराबाद - १६२ लाख १६ 
२ मैसूर ः ७३? छ 
३ प्रावणकोर ६० ? धर 
४ कशमीर ४० 2 है 
५ गवालियर ४० ? है 
६ बड़ोदा - ३० ? डे 
७ जयपुर ३० ?? रे 
८ जोधपुर २५ ?” श्‌ 
६ उदयपुर - * १६2? र्‌ 
१० -पटियाला श्ध्टा - र्‌ 
११ रीवा श्ध ? . २ 
१२ इन्दोर 4 जे १ 
१३ कोचीन १४ ?? ९ 
१४ बीकानेर १३१ है 
१५ कोल्हापुर हु??? ॥ 
१६ बहावलपुर १०?! £ 
१७ भयूरभंज रे हल्ला रे 
टैप अलवर च्क्ः रु 
२१६ भोपाल य्? श्‌ 
२० कोठा ७72 4 
योग ६१३ लाख ६० 


अन्य रियासतों के मंडल इनाकर उनमें उनको श्रादादी के ध्रननुन 
सार शेष ३३ सदस्य बाट दिये गये । 
श्र 
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विधान योजना में परिवर्तन-- मुसलिम लीग मंत्रिमिशम योजना 
का विरोध, और +--बह- पाकिस्तान के लिए आन्दोलन करती रही। 
आखिर, भारतवर्ष के खंडित होने की आशंका देख कर कांग्रेस ने इस 
बांत पर जोर दिया कि किसी प्रदेश पर उसकी इच्छा के विदुंदद 
शासन नहीं लादा जा सकता | २० फरवरी ४७ की सरकारी घोषणा में 
निश्चयात्मक रूप से यह तो कहा गया कि भारत से विदेशी शासन का 
अन्त होगा और जून १६४छ:८तक शासन-सत्ता भारतीयों के हाथ में 

जायगी, परन्तु भारतवष के खंडित या अखंडित रहने का विचार 
अस्पष्ट ही रहा | आखिर, लार्ड माउँटवेटन ने विविध नेताओं से मिलकर 
तथा ब्रिटिश मत्रिमंडल की स्वीकृति से ३ जून ४७ को विधान सम्बन्धी 
नयी योजना प्रकट की; इसे “माउंटवेटन योजना? कहा जाता है | 

दो ओऔपनिवेशिक राज्य; भारतीय संघ और पाकिस्तान-- 
इस योजना के अनुसार शासन की दृष्टि से भारतवर्ष के दो भाग हो 
गयेः--भारतीय संघ और पाकिस्तान | पाकिस्तान के पूर्वी माय में पूर्वी 
बंगाल है, जिसमें मुसलिम बहुमत वालो जनता है। आरासाम के 
सिलहइट जिले का अधिकाश भाग भी पूर्वी पाकिस्तान का अँग 
हो गया। पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में पश्चिमी पंजाब, सिन्प, 
तथा बलोचिस्तान रखे गये और निश्चय किया गया कि पश्चिमोत्तर 
समाप्रान्त की जनता का मत लिया जाय, 'वे चाहे तो 
भारतीय संघ में शामिल हो, और चाहे पाकिस्तान में । सीमा प्रास्त में 
कई वष से काग्रेम दल का भारी बहुमत रहा है| पिछले निर्वाचन नें 
यह साफ जाहिर कर दियाथा कि वहाँ अधिकॉश जनता पाहिस्ताने- 
विरोधी है| पर मुसज्िम लीगियों के समर्थ से बचने के लिए इस समय 
उसने भारतीय सब्र में शामिल होना पसन्द नहीं किया | उसने श्रपने 
स्वतत्र पठानिस्तान की माँग की | लेकिन प्रस्तुत योजना में उसकी 
गुज्ञायश नहीं थी । इसलिए पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त वालों ने निर्वाचन 
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का बहिष्कार किया। नतीजा यह हुआ्रा कि पाकिस्तान के समर्थक 
लीगियों की ब्रिजय हुई, और अमी सीमाप्रान्त वालों को कानून की 
दृष्टि से पाकिस्तान में मिलना पड़ा, पर उनका इससे अलग होने का 
आन्दोलन चलता रहेगा । जे 

श्रस्तु, अब मंत्रिमिशन की विधान सम्बन्धी योजना बदल गयी। 
२५ अगस्त से भारतवर्ष अखंड न रहकर उसके दो भाग हो गये, जिन्हे 
झौपनिविक ( 'डोमिनियन? ) पद प्राप्त हे! विधान-सभा पहले एक थी 
आर वह देहली में काम कर रही थी, श्रत्र पाकित्तानी क्षेत्रों के सदस्यों 
की एक श्रल्लग विधान-समा बन गयी, जो करार्चा में पाकिस्तान के 
लिए. विधान बनाने लगी । 

नयी योजना की आलोचना-मंत्रिमिशन की १६ मई की 
योजना में जैसे-तैसे देश की एकता कायम रखने का प्रयत्न किया गया 
था, पर वह एकता सारहीन और अस्थायी थी | नई योजना से भारतीय 
यूनियन का ज्षेत्र या सीमाएँ कम हो गयी हैं। आशा है यह कमी अ्रत्थाई 
होगी। अब प्रान्तों का समूहीकरण, प्रान्तों को अवशिष्ट अधिकार, 
केन्द्र को केवल तीन विषयों का अधिकाररदहने से उधकी बहुत कमजोरी, 
साम्प्रदायिक दलों की कानून बनाने में प्रभुता आदि का बन्धन नहीं रह 
गया । देश को श्रघिक एकरूपता मिल गयो है। हाँ, इस योजना में 
भी सर्वोच्च सत्ता सम्बन्धी नि्ंय तथा देशी राज्यों की स्वतन्त्रता की 
गुज्नायश के विषय विवादमग्रस्त रहे | 

सर्वोच्च सत्ता--हस ( ३ जून १६४७ को ) योजना में बताया 
गया कि रियासतों के बारे में त्रिविश सरकार की जो नीति मंत्रिमिशन 
को १६ मई १६४६ की योजना में दी गयी थो, वह ज्यों को त्यों है | 
मप्रिमिशन की १६ मई की योजना में कहा गया था कि स्वतन्त्र भारत 
, की सरकार कायम होने पर देशी राज्यों शोर सम्नाठ के बीच किसी तरह 
का सम्बन्ध नहीं रहेगा, और जो अधिकार रियासतों ने वर्वोच्च रचा 


११६ - देशी राज्य शासन 


को दिये थे, वे सब उन्हे लोटा दिये जायँगे। किन्तु भारत सरकार रियासतों 
के सम्बन्ध में जिस सर्थोच्च सत्ता का उपयोग करती आ रही है, वह 
किसी भी परिस्थिति में फिर उसे हस्तान्तरित नहीं की जायगी; बिटिश 
सरकार भी सर्वोच्च सत्ता का उपयोग नहीं करेगी ॥? 

इस घोषणा की यह बात तो ठीक है कि भारतवर्ष के स्वतन्न हो जाने पर 
बिठिश सरकार सर्वोच्च सत्ता का उपयोग नहीं करेगी, परन्तु यह कहना 
कूटनीति-पूर्ण हैं कि उस समय सर्वोच्च सत्ता भारत सरकार को हस्तान्त- 
रित नहीं की.जायगी । विचार करने की बात यह है' कि भारतवर्ष 
की सर्वोच्च सत्ता किसी भी समय में वह व्यक्ति या संस्था रही है, जो उस 
समय यहाँ की शासक थी--चाहे वह दिल्ली का बादशाह हो, या 
लन्दन में प्रधान कार्यालय रखनेवाली ईस्ट इडया' कम्पनी हो, या 
सम्राद्‌ ( इंगलेड का बादशाह ) हो | सम्राट्‌ को सवोच्च सत्ता इसलिए 
नहीं प्राप्त हुई कि वह ,इंगलेंड का बादशाह था, बल्कि इसलिए कि 
उसे भारतवर्ष का शासन सौंपा हुआ था । देशी राज्यों के लिए वास्तव 
में सर्वोच्च सत्ता भारत सरकार ही रही है | 

नये शासन विधानों से भारत सरकार के सजल्भठन में तमय- 
समय पर परिवतेन होता रहा है, ओर विटिश सरकार का नियत्रण 
क्रमशः घठता रहा है। पर इससे मारत-सरकार के सर्वोच्च सत्ता होने 
में कोई अन्तर नहीं आया । अब भारतवर्ष के स्वराज्य प्राप्त करने पर 
भी इसमें कोई अन्तर नहीं आता, चाहे यहाँ एक' की जगह दो सरकारों 
की स्थापना हो गयी है | ब्रिटिश सरकार के बाद उसकी उत्तराधिकारी 
सस्थाएँ यहाँ भारतीय संघ और पाकिस्तान की सरकारें हैं। ये ही 
अपनेन्श्रपने क्षेत्र में देशी राज्यों के लिए सर्वाच्च सचा हैं । 

अब देशी राज्यों की स्वतन्त्रता की बात लें | 

देशी राज्यों की स्वतन्त्रता--इसका व्यवद्यारिक श्रर्थ है, 
भारतवर्ष का ( जो दुर्भाग्य से दो भागों में वादा ह्वी जा चुका है ) 


के 
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ओर अधिक, जुदा-जुदा टुकड़ों में बंट जाना। ब्रिटिश अधिकारियों 
ने यद्यपि देशी राज्यों को 'डोमिनियन?! पद देना स्वीकार नहीं किया, 
पर उन्होंने उनके स्वतन्न्न होने पर कोई रोक भी नहीं लगायी | उधर 
मुसलिम लीग के सर्वेसर्वा श्री० जिन्ना ने एक वक्तव्य दे डाला, जिसमें 
आपने कहा कि सर्वोच्च सत्ता समाप्त होने पर देशी राज्य पूर्ण रूप से 
स्वाधीन हो जायंगे और उन्हें ग्रधिकार होगा कि वे चाहे हिन्दुध्तान 
अथवा पाकिस्तान किसी की विघान-समा में सम्मिलित हों, अथवा 
बिल्कुल स्वतंत्र रहें । मुसलिम लीग किसी भी देशी राज्य के 
आन्तरिक मामलों में इस्तक्षेप न करेगी। वे यदि पाकिस्तान विधान- 
सभा में आने श्रथया स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान सरकार से सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयत्न करेगे तो हम बातचीत के लिए रुहष 
तैयार हैं |! 
ऐसी बातों से प्रोत्साहित होकर हैदराबाद श्रौर न्नावशकोर ने अपनी 
स्वत्तत्रता घोषित कर दो तथा इन्दौर ओर भोपाल आदि के शासक भी 
ऐसा करने की बात सोचने लगे। इस पर भारतीय जनता तथा 
नेताश्रों का क्ञोम होना स्वामाविक था | 
रियासतों का रुख बदला--वायसराय ने रियासतों को यह 
स्पष्ट कर दिया कि अ्रपने हितों की रक्षा का मार अब खुद देशी रियासतों 
पर ही होगा, सम्राद्‌ की सरकार और नरेशों के बीच कोर प्रत्यक्ष 
समभोते या संधि की बात न हो सकेगी । देशी रियासतों की सहायता 
के लिए ब्रिटिश सेनाएँ न रहेंगी और यदि भारत की ओपनिवेशिक 
सरकारों तथा नरेशों में कोई संघर्ष होगा तो नरेशों को सिरे अपनों 
शक्ति के बल ही उसका सामना करना पड़ेगा। 
सरदार पटेल ने राजाओं और उनके मंत्रियों को परिस्यिति धफ- 
माफ बतला दी और कद्द दिया कि संघ से श्रलग रहनेवाली रियासतों 
के साथ समभोते की कोई चर्चा नहीं को जायगो। आखिर, संथ मे 
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अलग रहने का विचार करने वाले राजाओं का रख वदला। त्रावणकोर 
ने भारतीय संघ में शामिल होना €वीकार कर लिया ओर खामकर 
हैदराबाद और कशमौर को छोड़ कर प्रायः सभी राज्य मारतीय संघ में 
शामिल हो गये | कशमीर के शीघ्र ही शामिल होने को ,आशा है। 
अन्त में जाकर तो हेदराबाद को भी शामिल होना पड़ेगा.। जूनागढ़ 
(काठियावाड़) को भौगोलिक दृष्टि से भारतीय संघ में - शामिल होना 
| चाहिए था, पर वहा के मुसलिम शासक ने उसे पाकिस्तान में शामिल 
कर दिया है। 

देशी राज्यों के अधिकार --भारतीय संघ (या पाकिस्तान) में 
देशी राज्यों के अधिकार कया होंगे ! राजाओं ने मत्रिमिशन की १६ 
मई १६४६ को योजना मजूर की थी; उसके अनुसार यह तय पाया था 
कि रक्षा, विदेशों मामले ओर यातायात के साधन तथा इन विषयों 
सम्बन्धी कर या आमदनी --ये चार विषय केन्द्रीय सरकार के हाथ में 
रहेंगे । ये विषय हैं भी ऐसे कि इन्हें केन्द्रीय सरकार ह्वी ठीक तरह से 
सचालित कर सकता है। यह स्पष्ट हो है कि बाहरी आक्रमण से कोई 
रियासत सिर्फ अपने बल पर रक्षा नहीं कर सकती । यही बात वैदे 
शिक मामलों की है, जिनके लिए विदेशों में बहुत योग्य दृत आदि रखने 
ओर यथेष्ठट साधन जुटाने पड़ते हैं । इसी तरह रेल, डाक, तार श्रादि 
के बारे मे देश के एक हिस्से को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, 
सहयोग के बिना रोजमर्रा का काम ही नहों चल सकता । राजाश्रों को 
ये ही विषय-रक्षा, वैदेशिक मामले, यातायात और इनसे सम्बन्धित 
बातें केन्द्रीय सरकार को सौंपने के लिए कहा गया है। शेष सब विषयों 
में देशी राज्यों को श्रपने-अ्पने क्षेत्र में यथेष्ट अधिकार रहेगा, केन्द्रीय 
सरकार रियासतों के भीतरी मामलों में कोई, दखल न देगी | 

यह समभौता किया गया है, निसके अनुसार तार, डाक आदि कुर्ख 
विषयों में, जिनसे रियासतों को वारबार देश के शेष हिस्से से काम 


नया विधान ओर देशी राज्य ११६ 


पड़ता है, दो साल के लिए: ऐसी ही व्यवस्था रहेगी, जैसी इस 
समय है। 

भारतीय संघ या पाकिस्तान ९--भारतीय संघ या पाकिस्तान से 
मिलने की दृष्टि से रियासतों के वीन सेद है । (१) बलोचिस्तान और 
सीमा प्रान्त की रियासते और पंजाब को बहावलपुर आदि कुंछु इनीगिनी 
रियासतें तो पाकिस्तान क्षेत्र में, वा उससे मिली हुई हैं। इनमें से 
कलात स्वतंत्र रहने के लिए प्रयत्नशील है, शेष राज्यों को पाकिस्तान 
में सम्मिलित होने में ही सुविधा है । (२) कशमीौर आदि कोई कोई 
रियासत भारतीय संघ ओर पाकिस्तान दोनों से मिली हुई हैं, उनके 
सामने इन दोनों में से किसी एक में शामिल होने का नवाले था; 
श्र उनके लिए जिस किसी की सांस्कृतिक ओर आर्थिक स्थिति अधिक 
ग्नुकूल हो, उसी में मिलना ठीक था। (३) उपयुक्त दोनों प्रकार 
की रियासते कुछ इनीगिनी ही है । इन्हें छोड़कर भारतवर्ष की 
शेंप सब रियासते भारतीय संघ के ही दायरे में श्राती हैं, 
वे चारों श्रोर से उसके ही प्रदेशों से घिरी हुई हैं । इनके 
शासकों के लिए भोगोलिक सौमाओ्ों तथा अपनी जनता का 
विचार करना आवश्यक है। यदि ये उसका विचार न कर पाकिस्तान 
में शामिल हों तो इन्हें अपनी जनता का विरोध और भारतीय स'घ से 
उंघषे लेना'पडे | और, पाकिस्तान की सरकार चाहे भी तो इन रिया- 
क्‍तो की मरद नहीं कर सकती | इसलिए इनमें से किसो रियासत का 


गरतीय संघ ने मिलना अ्रव्यवहारिक है। 
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सतरहवाँ अध्याय 


शासन सम्बन्धी रियासतो इकाइयां 


सभ्य शासन का एक न्यूनतम घरावल तो होना ही चाहिए, 
' जहाँ तक पहुँचना सभी रियात्ततों के लिए आवश्यक हो | 
“-के० आर० आर० शादी 
१५ अगस्त १६४७ से भारतवर्ष में भारतीय सद्ड और पाकिस्तान 
ये दो औपनिवेशिक राज्य (डोमिनियन) बन गये हैं। पहले भारतबष में 
११ प्रान्त थे, अब बगाल श्र पंजाब के दो-दो भाग हो बजाने से प्रान्तों 
की संख्या १३ हो गयी है [छठ इनकी सीमा करिती विचारपूर्य पिद्वान्त के 
आधार पर निश्चित नहीं हुई है | बहुत समय से जनता में भाषा और 
सस्कृृति आदि के आधार पर प्रान्तों के पुननिर्माण की भावना बढ रही 
है | आर्थिक स्वावलम्बन को दृष्टि से भी विचार करना है । इस प्रकार 
भविष्य में १६-१७ प्रान्त होने का अनुमान है। 
रियासती इकाइयों के ग्रावश्यक गुण--देशी राज्यों का कुल 
क्षेत्रल ओर जनसंख्या इस पुस्तक के पहले श्रष्याय में बतलायी जा 
चुकी है। उनका क्षेत्रफल प्रान्तों के क्षेत्रगल का दो-तिहाई और श्रावादी 
तो सिर्फ़ एकतिहाई के ही करीब है। तो भी देशी राज्यों .की सख्यां 
इस समय ध८४ अर्थात्‌ प्रान्तों की संख्या की कई गुनी है। राजनीति 
का क-ख-ग जाननेवाला मी यह स्वीकार करेगा कि यहाँ इतनी रियासतें 
किसी भी दशा में नहीं रह सकतीं | तो सवाल यह है कि भविष्य में 
कौनकौनसी या केसे गुणों वाली रियासतों का बना रहना ठीक है। इस 
!'वषय में विविध लेखकों का जुदा-जुदा मत है। तो भी आम तौर पर 
,  * चीफ कमिइनरियों अलग हैं, पर उन्हें प्रायः किसी न किसी आन्त मैं मिलना 
आवश्यक है। 
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इप्त बात में सब सहमत हैं, और सहमत होना ही चाहिए कि जो 
रियासतें लोकहित के आधुनिक मान को कायम नहीं रख सकतीं, जो 
प्रगतिशील, उत्तरदायी शासनपद्धति नहीं चला सकतीं, जो नागरिकों 
की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग घंधे, न्याय ओर यातायात की उचित 
व्यवस्था नहों कर सकतीं, जो इन बातों के लिए दूमरे की सहायता पर 
निर्भर हों, उन्हें बने रहने का कोई अधिकार नहीं हो सकता। भारत- 
चर में केन्द्रीय सरकार रक्षा, अन्त प्रातीय यातायात, और विदेश-नीति 
के लिए उत्तरदायी रहेंगी । इन विषयों को छोड़कर शेष विषयों का 
प्रबन्ध चलाने की क्षमता सच्ठ की अ्रलग-अश्रलग सब इकाइयों में होनी 
चाहिए | जो रियासत अपने ज्षेत्रफल, जनस ख्या और आय की दृष्टि 
» से इस योग्यता वाली हो, उसका ही जुदा श्रष्तित्व रहना उचित है। 
शेष-सब्र रियासतों को अपने से मिले हुए नजदीक के प्रान्त में, और 
आन्त न हो तो दूसरी बड़ी रियासत में सम्मिलित हो जाना चाहिए । 

श्री० रामस्वामी अय्यर की योजना--त्रावशकोर के दीवान 
सर सी० पी० रामस्वामी अ्रय्यर ने कई राजाश्रों और मंत्रियों से 
विचार-विनिमय करने के बाद अपनी योजना बनायी थी। आपका 
मत है कि पचास लाख रुपए से अधिक सालाना आमदनी वाले राज्यों 
की तो स्वतंत्र रूप से अलग-अलग इकाइयों बनायो जायें, श्रौर शेष 
राज्यों के ऐसे समूह बना दिये ज्ञाय, जिनमें से हर एक की वाषिक 
गाय पचास लाख रुपये हो | इस योजना में जनता की भाषा, छ स्कृति 
शआादि का कोई विचार नहीं रखा गया, सिफ आमदनी के श्राधार पर 
ही इकाइयाँ बनाने की बात कही गयी है। और, आमदनी का मान 
चहुत कम्त रखा गया है । 

भारतवर्ष के छोटे प्रान्त आसाम, सिन्ध और पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त हैं, इनकी आ्राय क्रमशः ६॥, ६ और २॥ करोड़ रुपए रही है । 
ये प्रान्त घाठे को आय वाले हैं, इनका काम केन्द्रीय सरकार को 
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सहायता के बिना नहीं चला | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि १० लाख रुपये 
की आय वाले प्रदेश को संघ की इकाई बनाने की बात बिल्कुल 
अव्यावहारिक है। आधुनिक ढंग का उन्नत शासन चलाने में समर्थ 
होने के लिए वार्षिक आय काफी अधिक होनी चाहिए । 

श्री० जायसबाल जी की योजना--श्री० स्त्यनारायण जी 
जायसवाल का मत है कि अभविष्य में चाहे प्रान्त हें, 
श्रौर चाहे देशी राज्य--सब के अधिकारों में पूरी समानता हो, सब 
में लोकप्रिय सरकारे हों, देशी राजाओं को शासन में कोई अधिकार ने 
हो | उनके विचार से प्रान्तों तथा देशी राज्यों को कुंल मिला 
कर निम्नलिखित २२ प्रान्तों में बराटा जाना चाहिए; इनकी संख्या तथा 
सीमा में आवश्यक परिवतंन हो सकता है-- * 

(१) सीमाप्रान्त, (२) कश्मीर (३) पंजाब, &8 (४) सिन्‍्ध, (२) 
हरियाना, (६) नेपाल, (७) सयुक्तप्रान्त, (८) राजपूताना, (६) 
मालवा, (१०) गुजरात, (११) महाराष्ट्र, (१२), (१३) छत्तीसगढ॑ 
(१४) केरल (१५) कर्नाठक, (१६) तामिलनाड, (१७) शांत, (१८) 
लड़ीसा, (१६) बिहार, (२०) पश्चिमी बगाल, (३१) पूर्वी बगाल; 
(२२) ग्रांसाम | 

डा० पट्टामिसीत्तारमैया का मत-डाक्टर पद्टामि जी का मं्त 
है कि भारतवर्ष में १६ प्रान्त तथा १६ रियासते हों । रियासत ये हों” 
(१) न्ावणकोर, (२) कोचीन, (३) मैसूर, (४) हैदराबाद, (५) बड़ौदा, 
(६) गवालियर, (७) कशमीर, (८) रीवां, (६) जयपुर, (१०) जोधपुर, 
(११) दक्षिण रियासतों की यूनियन, (१२) राजपूताना यूनियन; 
(१३) मध्यप्रान्तीय यूनियन, (१४) पश्चिमी भारत यूनियन, (१५) 
पूर्वों एजन्सी यूनियन, (१६) पजाब रियासतों की यूनियन | 

+ पजाव के अब दो मांग हैं एक मारतीय सघ में और दूसरा पाकिस्तान मैं ई । 

+ नेपाल भारतवर्ष से अभी तो वादर ही है । 


) 
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इन योजनाओं पर विचार--इस प्रकार की योजनाएँ और मी 

बनी हैं, तथा ब्रम सकती है| हमने पाठकों के विचारार्थ नमूने के तोर 
से तीन ही योजनाएँ ऊपर दी है। इनमें से श्री० सर रामस्वासी श्रय्यर' 
की योजना के दोषों का विचार ऊपर किया ही जा चुका है | श्री० 
जायसवाल जी की योजना से बननेवाली इकाइयाँ ग्रधिकतर आत्म- 
निर्भर या स्वावलम्धी होंगी । इस योजना में प्रान्तों ओर देशी राज्यों 
को मिलाजुला मान कर विचार क्रिया गया है। इनमें राजाओं का 
कोई अलग स्थात्त नहीं है । आदर्श या सुद्रवर्ती विचार से ऐसी योज- 
नाएँ ठीक हो रुकती हैं, परन्तु अभा हाल तो देशी राज्यों को समाप्त 
नहीं किया जा रहा है। उनका अ्रल्लग अस्तित्व रहेगा, चाहेउनकी' 
संख्या कितनी ही कम क्‍यों न हो । 

डा० पट्टामि सीतारमैय्या ने रियासती इकाइयों अलग बनायी हैं। 
हो, उन्होंने जोधपुर श्रोर जयपुर को राजपूताना यूनियन से अलग रखा 
है तथा रीवा को एक अलग इकाई का स्थान दिया है। पर ये तो 
व्योरेबार बातें हैं, जो समय पर तय होंगी । 

ध्य० भा० देशी राज्य लोक परिषद्‌ का मत--देशीराज्य- 
लोक परिषद्‌ ने सन्‌ १६३८ में यह निश्चय किया था कि भविष्य में वे 
ही रियासतें रहें, जिनकी जनसंख्या ब्रीख लाख से अधिक, अथवा वारपिक 
श्राय पचास लाख रुपये से भ्रधिक हो | इस प्रकार ये रियासते बने 
रहने योग्य समझी गयी थों :-- 

(१) हेदराबाद, (२) मेयर, (३) त्रावणकोर, (४) जम्मू झोर 
कशमोर, (५) ग्वालियर, (६) जयपुर, (७) बड़ीदा, (८) जोधपुर, 
भावनगर, (१०) पटियाला, (१.१) बीकानेर, (१२) इन्दौर, (१३) 
नवानगर, (१४) जूनागढ़, (१५) भोपाल, (१६) कोचान, (१७) 
उदयपुर, (१८) कील्दापुर, (१६) मोबों, (२०) रीवाँ श्रौर (२१) 
गोडज् । इनमें से पहली नौ रियासतों में जनसंख्या और श्ाय दोनों 
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शर्तें पूरी होती हैं, और शेष रियासते सिर्फ आय की दृष्टि से ही रखने 
योग्य मानी गयी थीं । 

गत वर्ष (१६४६) लोक परिषद्‌ ने अपने उदयपुर के अश्रधिवेशन 
में उक्त प्रस्ताव में सशोधन कर के ऐसी रियासतों के अस्तित्व का 
समर्थन किया, , जो लोक-कल्याण के आधुनिक आर्थिक मान को 
कायम रख सकें, जो प्रगतिशील और उत्तरदायी शासन प्रबन्ध चला 
सके । शेष सब रियासतों को उनके निकठ्वर्ता आान्तों में श्रथवा कुछ 
दशाओं में दूसरी बड़ी रियासतों में मिलाना जरूरी समभा गया। सितम्बर 
१६४६ में परिषद्‌ की स्थाई समिति ने इस विषय पर यह मत 
प्रकट किया कि साधारणतया सघ की इकाई होने के लिए ऐसी 
दही रियासते ठीक रहेंगी, जिनकी श्रावादी लगभग ५० लाख श्रौर श्राय 
लगभग तीन करोड़ रुपये हो | हाँ, विशेष कारणों से “इनमें श्रपवाद 
किये जा सकते हैं। 

छोटी रियासतों का सवाल--रियासतों को अत्र॒लोकतंत्रात्मक 
शासनपद्धति प्रचलित करनी होगी; ब्यवस्थापक' सभा, उत्तरदायी 
मंत्रियों, निस्पक्ष न्यायालयों और सुयोग्य राजकर्मचारियों की नियुक्ति 
करनी होगी । छोटी रियासतों में उत्तरदायी शात्षन की इन प्रारम्मिक 
श्रावश्यकताओं के लिए ग्रा्थिक साधन जुटाना सम्भव नहीं द्ोता। 
इसके अतिरिक्त जनता की सामाजिक, सास्कृतिक और आरयिक उन्नति 
के लिए, भी विविध कार्यो' की श्रावश्यकता होती है| स्कूल और कालिज, 
विश्वविद्यालय, अस्पताल, नहर श्रादि आबपाशी के साधन, श्रौद्योगिक 
योजनाएँ, जंगल, विनली और यातायात श्रादि की व्यवस्था 
विना कोई राज्य अपना कतंव्य, पूरा नहों कर सकता | 
इस प्रकार भविष्य में बहुत छोटी-छोटी रियासतों के रइने की कोई 
गंजाइश नहीं | कुछु खास हालतों को छोड़ कर, उन्हें साधारणतया 
उनसे मिले हुए प्रान्त में ही मिलाने में लोकद्ित है। इससे उनकी 
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जनता को उत्तरदाई शासनपद्धति का उपयोग करने का अवसर मिलेगा, 
झ्ौर वह अपनी राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य उन्नति कर सकेगी | 

देशी राज्यों के समूह ; राजाओं की गुटबन्दी--कुछ रियासत 
ऐसी है जो बहुत ही छोटी न होने पर भी ऐनी नहीं हैं कि आधुनिक्र 
पद्धति के शासन के लिए स्वतंत्र इकाई बन सके | उनके समूह बनाने 
का सवाल पैदा हुआ । राजाओं ने इसके लिए विविध योजनाएँ बनायीं, 
उन्हों ने गुपचुप काम किया, जिससे स्वताधारण को उनका पता न 
चले | मालूम हुआ कि खासकर पश्चिम भारत, गुजरात, मध्य भारत, 
राजपूताना, पूर्वो भारत, और दक्षिण की रियासतों के श्रलग-अलग यू नि- 
यन बनाने की बात सोची गयी । नवानगर के जाम साहवने तो गुजरात, 
काठियावाड़, मालवा ओर राजपूताने की रियासतों को मिला कर एक 
ब्रहुत ही बड़ी गुट्बन्दी की योजना तैयार को थी । अगर ऐसे यूनियन 
या सम्‌ह लोकहित की दृष्टि से बनाये जायें तो इनका बनना 
बुरा नहीं | पर राजा लोग तो यूनियन बना कर अ्रपनी ताकत संगठित 
श्र मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे यूनियन राजाओं के यूनियन 
भले ही कहे जायें, राज्यों के श्र्थात्‌ रियासती जनता के यूनियन नहीं 
कहे जा सकते; कारण, रियासतों का वर्तेमान शासक या मंत्री वर्ग 
जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता | ऐसे यूनियन सामन्तशाद्दी को श्रौर 
अधिक मज़बूत बनानेवाले और अनुत्तरदायी एकतत्री शासन को उम्र 
बढानेवाले होते हैँ | इसलिए! जब-जब जनता को उसकी वात मालूम 
हुईं, उसका घोर विरोध किया गया है ४ 

प्रादेशिक सभाओ का सत--अ्र० भा० देशी राज्य लोक परि- 
पद के आदेशानुसार रियासतों के समूहों के सम्बन्ध में रियाततों की 
प्रादेशिक सभाश्रों ने विचार किया था । वे जिस नतीजे पर पहुँची, बह 
“दक्षिणी रियासतों के राजाओं ने अपने राज्यों का समूह बनाने में लोकद्वित 
का ध्यान रखा, तथा म० गाधी और कंग्रिस-नेताओं का परामर्श लिया था । 
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सक्षेप में यह है ४-- 


१--भारतवर्ष में छुः रियासतें ऐसी हैं, जो सघ की श्रलग-श्रलग 
इकाई के रूप में रद्द सकती हैं-- हैदराबाद, .मेदूर, बड़ौदा, गवालियर 
नआावणकोर और जम्मूृ-कशमीर | इनमें से बड़ौदा, गवालियर और 
न्ावणकोर के साथ इनके पास की दूसरी रियासतों का भी प्रश्न मिला 
हुआ है | 

२०-पंजाब की प्रादेशिक लोक परिषद, के कार्यकर्ताओं का मत 
था कि पंज।ब की सब रियासतों को पंजाब प्रान्त में मिला दिया।जाय |# 

३--शिमला पहाड़ी राज्यों के लोक-प्रतिनिधियों करा मत है कि 
इन छोटी-छोटी. रियासतों को पंजाब प्रान्त में मिला दिया जाय | टेहरी 
वास्तव में संयुक्तप्रान्त से सम्त्रन्धित है, इसे उ8 प्रान्त में मिलाया 
जाना चाहिए | 

४--राजपूताना प्रादेशिक परिषद ने निश्चय किया कि भाषा, 
संस्कृति, ऐतिहासिक, और राजनीतिक, सम्बन्ध के श्राधार पर राजपूताने 
की सीमाओं में जो परिवर्तन आवश्यक हों, उन्हें करने के बाद सारा 
रानपूताना, अजमेर-मेरवाड़ा सहित, एक ही इकाई की हैसियत से भावी 
भारतीय स'घ में सम्मिलित हो | 

प-मध्यभारत प्रादेशिक लोक-प्रिषद्‌ की स्टेट्स ग्रूपिंग सब- 
कमेटी ने मध्य-भारत की रियासतों में से, इस प्रदेश के साथ जुडी हुई 
रामपुर श्रोर बनारस रियासत को सयुक्तप्रान्त में, और मकड़ाई रिया- 
'सत को मध्यप्रान्त में मिलने की, और शेष रियासतों की (१) रीवा- 
बुन्देलखंड और (२) बृहतत मालवा ये दो इकाइरयाँ बनाये जाने को 
सिफारिश की है । 

उड़ीसा की रियासतों के प्रतिनिधियों ने उडीसा के राज्यों को 
उड़ीसा प्रान्त में मिलाये जाने की सिफारिश की है| 

# अब इस भान्त के दो भाग हो गये दं-...पूर्वी और पश्चिमी । 
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७-महाराष्ट्र की रियासतों के प्रतिनिधियों का मत है कि दक्षिण की 
रियासतों का एक समूह बनाया जाय | 

८--गुजरात-काठियावाड़ के देशी राज्यों के सम्बन्ध में वहाँ की 
सावेजनिक स स्थाओं का मत हमारे सामने नहीं है। हॉ, भाषा के 
आधार पर इनका बड़ोदा के नेतृत्व में एक स'घ बनाने की योजना 
तैयार की गयी है। 

&--मदरास की रियासतों के कार्यकर्ताओं की सिफारिश है, कि 
त्रावशकोर और कोचीन को एक कर दिया जाय और उसके साथ॑ 
ब्रिटिश मलावार का इलाका भी जोड़ कर ए% बड़ी इकाई केरल प्रान्त 
के रूप में बनादी जाय । पद्दूकोदा श्रोर बगनपल्ली को पांस के प्रान्त में 
जोड़ दिया जाय | 

१०--मणिपुर के कार्यकताशीं का मंत है कि सब मणिपुरी 
भाषा-भाषियों को एक समूंह में मिला दिया जाय । 

११--सिक्‍्कम, निपुरा श्रीर कूचविहार को बंगाल में नोडे दिंया 
जाय । 

१२--पश्चिमोत्तर भारत के देशी राज्यों को पश्चिमोत्तर सीमा> 
प्रान्त में मिला दिया जाय | 

१३--चलोचिस्तान की कलांत श्रांदि रियासर्ते बलोचिस्तान 
प्रान्त में मिला दी जायें | 

भारतीय सड्ड या पाकिस्तान की रियासतों इकाइयों सम्बन्धी 
अ्तिम निर्णय तो श्रमी होने को है। उपयुक्त विवेचन से पाठकों को 
इस विषय की कुछ श्रच्छी विचारन्सामग्री मिल जायगी, यद्द श्राशा 


है। 


शठारहवाँ अध्याय 


रियासती इकाइयों का शासन 


यह हो नहीं सकता कि स्वतंत्र भारतीय संघ में सम्मिलित होने- 
वाली किसी भी इकाई का शासनतंत्र दूसरी इकाइयों से मित्र बना 
रहे । देशी राज्यों की जनता को आशा करनी चाहिए कि भविष्य में 
केन्द्रीय सरकार देशी राज्यों में पूर्ण! उत्तरदायी शासन स्थापित करवाने 
में सहायता पहुँचावेयी । और, अन्त में देशी राज्यों की जनता स्वयं 
अपने भारय की निर्मात क्‍यों नहीं होगी / -छीरालाल शात्री 

पिछले अध्याय में ववाया जा चुका है कि जनसंख्या श्राय, क्षेत्र 
फल, भाषा, रहनसदहन आदि की दृष्टि से रियासती इकाइयों का 
निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए । अब हमें यह विचार करना 
है कि इन इकाइयों का शासन-व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, श्रयवा 
किसी इकाई के लिए शासन सम्बन्धी किन शर्ता' का पालन किया 
जाना आवश्यक है । की, 

लोक परिषद्‌ की विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिशें--सन्‌ 
१६४६ के अन्त में आ० भा० देशी राज्य लोक परिषद ने एक विशेषशश 
कमेटी इस बात के लिए नियुक्त की थी कि वह संघ-शासतन 
में रियासतों के मिलने के बारे में राय दे, रियासतों के विधान में 
सम्मिलित करने के लिए जनता के आधारभूत श्रधिकारों को निश्चित 
करे, और संघ की विधान-समा की समझौता ध_मिति के निर्णय पर 
श्रावश्यक निर्देश दे | इस विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रियासतों 
के संघ-शासन में सम्मिलित होने के बारे में यह सिफारिश की कि 
कोई भी रियासत जो लोक परिषद के वर्तमान उद्द श्य के अ्नुछार 
शासक की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को व्यवद्दारिक 


रियासती इकाइयों का शासन ०“ हर 


रूप में स्वीकार नहीं करती, उसे भारतीय संघ में एक स्वतंत्र इकाई के 
रूप में नहीं लिया जाना चाहिए । 

उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त--कमेणी ने सुझाया हैकि 
रियासतों को नीचे लिखे सिद्धान्तों को मानते हुए उत्तरदायी शासन ग्रा 
जिस्मेवार हकूमत की घोषणा करनी चाहिए-- 

१-जनता के आधारभूत या बुनियादी अधिकारों की रक्षा हो। 
इसके लिए. एक स्वतंत्र न्यायालय हो, जिसका भारतवपष के सर्वोच्च या 
सघ-त्यायालय से सम्बन्ध हो। | 

२-प्रतन्धकारिणी (मत्रिमडल) ऐसी व्यवस्थापक सभा के प्रति 
जिम्मेवार हो, जो पूर्ण रूप से चुनो हुई हो, श्रर्थात्‌ किसके सब सदस्य 
निर्वाचित हों । 

३--चुनाव बालिग मताविकार के आधार पर हो | 

४--निर्वाचन सयुक्त चुनाव पद्धति द्वारा हो, किन्तु हरिजनों 
महिलाओं त्वपू्ं ऋल्पसख्यक्ों, आदिवासियों, बहिष्कृत क्षेत्रों 
(एक्सक्लूडेड एरिया) और मजदूरों के वास्ते विशेष स्थान सुरक्षित रहें । 

४५--शासन और न्याय विभाग अलग-अलग हों; न्याय विभाग 
स्वतत्र हो । 

६--राजा के निजी ख्चे के लिए रकम बधी हुई हो । 

७--जो रियासते किसी के साथ मिलाई न जाकर स्वतन्त्र रूप से 
रहें, उनके शासकों को तथा विभिन्न रियासतों के समूहों के मुग्वियाओं 
को जो निजी ख्चे दिया जाय, वह प्रान्तों के गवर्नर या स्वतन्त्र भारन 
के प्रधान के वेतन से श्रधिक न हो, या शासक की श्रपनी रियासत की 
शुद आय (खालिस श्रामदनी) का ५ प्रतिशत हो | यह ध्यान रदे कि 
इन दोनों में से जो रकम कम हो, वही दी जाये । 

८--रियासत में राजा की जागीर या 'सरें खास! जेसी कोई भूमि 
न मानी जाय | | 

१७ > 
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६--जागीरों, ठिकानों, जमींदारियों को तथा सरकार और जनता 
के बीच के सामंती स्वार्थ या सस्थाओ्ों को उचित मुआवजा चुका कर 
समाप्त कर दिया जाय | 

१०-- आय-व्यय पूरे तौर से व्यवस्थापक सभा के नियंत्रण में रहे 
आय-व्यय के जाच की स्वतन्त्र व्यवस्था हो | 

उपसधों की योजना--विशेषश कमेटी ने भाषा सम्बन्धी श्रौर 
सास्कृतिक एकता के श्राघार पर रियासतों को विभिन्न इकाइयोँ श्रौर 
उपसंघों में मिल्लाने के प्रश्न पर विचार करके नीचे लिखे उपसंघ 
बनाने की सिफारिश की है--- 

(क) केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र रियासत । 

(ख) गुजरात की रियासतें | 

(ग) रौवां तथा बुन्देलखंड श्रोर बघेलखंड की रियासतें । 

(घ) गवालियर सहित मालवा की रियासते | 

(च) पंजाब की सिक्‍्ख रियासतें । 

(छ) अजमेर मेरवाड़ा सहित राजपूताने की रियासत | 

छोटी रियासतों की बात--इहृस विषय में पिछले अध्याय में लिखा 
जा चुका है। विशेषज्ञ कमेटो ने भी कहा है कि छोटी रियासतों को पास 
के प्रान्तों में मिला दिया जाना चाहिए; जेसे मणिपुर आसाम में, त्रिपुरा 
और कुृचबिदह्ार बंगाल में, उड़ीसा की रियासतें उडीसा में, शिमला पह्दांडी 
रियासते पड़ोस के प्रान्त पंजाब और संयुक्तप्रान्त में मिला दी जाये | 

विशेष वक्तव्य--अब भारतवर्ष में मारतीय संघ और पाकिस्तान में 
दो राज्य बन गये हैं, तथापि उपयक्त बातों में विशेष अन्तर नहीं श्राता । 
शासन सम्बन्धी हरेक रिग्रामती इकाई को अपनी योग्यता और छमता 
का परिचय देना होगा; केवल उन विषयों को छोड़ कर जो केद््ध है 
मुपुर्द रहेंगे, शेष सब्र के प्रचन्ध की धुचारू व्यवस्था करनी होगी । 


अन्‍ोशपममन अनपन्‍पम-य9 अम्पफय.. 


उन्नीसवाँ अध्याय 
भारतीय प्रजातन्त्र में राजाओं का स्थान 


यदि किती खास रियासत की जनता राजतन्त्र शासन रखना 
चाहती है तो बह रख सकती है। रियासतों में राजतंत्री शासन- 
व्यवस्था होने से भी कोई विपराीतता या असम्भवता नहीं आ सकती , 
बरातें वहाँ जनता की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा जिम्मेदार हुकूमत 
कायम रहती हैं और जनता ही के हाथ में शासनसूत्र 
रहता है| 
-जवाहर लाल नेहरू 
जनतंत्र में राजतन्त्र रह सकेगा--स्वराज्य भोगनेवाले जनतंत्रों 
के संघ में कुछ व्यक्तियों के निजी राज्य जैसी आजाद इकाइयाँ बेमेल 
मालूम होती हैं। तथापि कांग्रेस, मुसलिम लीग तथा रियासत्ती संस्थाश्रों 
ने देशकाल का विचार करके देशी राज्यों को वनाए. रखना स्वीकार कर 
लिया है । झ० भा० दे० रा० लोकपरिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डा० 
पद्यमि सीतारामैया ने दिसम्बर १६४६ के एक वक्तव्य में कहा है-- 
“कुछ राज्य राजतन्नों के भविष्य के बारे में चिन्तित है। लेकिन भारत- 
वर्ष के सर्वतन्नीय स्वतन्न जनतंत्र में राजततन्नों का रहना उसी प्रकार 
अविरोध है, जिस प्रकार म्रिटेन और उसके राष्ट्रन्समूह में आ्रायलेंड का 
जनतंत्र या स्वतंत्र राज्य अ्विरोध है। राजाओं को भयों की कल्पना 
करने और उनसे मऊ होने के लिए परेशान होने की जरूरत 
नहीं है ।! 
राजाओं का वैधानिक शासक होना अनिदाये--मासतवर्ष 
की भावी व्यवस्था में जो थोड़े से राजा रहेंगे, श्र नव तक वे रहेंगे, 
वें जनता को शुभ इच्छा से, उसके ट्रस्टी के €प में ही रह सऊंगे। 


श्१२ देशी राज्य शासन 


उन्हें अपने-अपने राज्य में इंगलेड की बादशाह की तरह वैधानिक शासक 
का पद ग्रहण करना होगा | उन्हें आरम्म से ही उत्तरदाई शासन कौ 
स्थापना करनी होगी, जनता को>जनतानिक व्यवस्था के अनुसार यथेष्ट 
नागरिक अधिकार देने होंगे |, उन्हें यह अच्छी ,तरह,ध्यान रखना होगा 
कि सारे,अधिक़ारों का श्रोत ,जनता है | राजा को ,दिया .,जानेवाला, कोई 
भी ,विशेषाधिकार उसकी रिग्रासत के विधान, से ,ही ; मिलना .चाहिए। 
जो राजा रियासती इकाइयों, के (बेघानिक) शासक होंगे, उनकी सान- 
मर्याद्रा,,प्रतिष्ठा और ,पद का यथेष्ठ ध्यान रखा ही जायगा,[-इस प्रकार 
अन्य व्यक्तियों की भांति राजाओं की योग्यता का समुचित सम्म्ान्त 
क्रिया जायगा, और उन्हें अपनी योग्यता दर्शाने के अनेक अवसर 
मिलते रहेगे। ,, , है ह 

राजाओं का समाधान -ज्ो राजा अभी तक प्रायः निरंकुशवा 
का द़्यवद्दार करते रहे हैं, उन्हें वेंध ओर उत्तरदाई शासक बनने के 
लिए अपना स्वभाव बदलने में शायद कुछ समय तक कठिनाई हो। 
परन्तु यदि उनकी सदिच्छा हो श्रौर उनमे हधा का,,रख समभने की 
चमता हो तो उनकी कठिनाई सहज हीः दूर हो जायगी। 

जिन रियासतों का भविष्य में अस्तित्व नहीं रहना है, उनके 
राजाओं को सोचना चाहिए कि देश से जमींदारी प्रथा उठ रही है, 
सामन्तशाही का जमाना, श्रव लद चला। राजा ,लोग आनेवाले 
परिवर्तनों का देशद्वित के लिए खुशी से स्वागत करें और अपने 
व्यक्तिगत सुन्ब और स्वार्थ का लोककल्याण, के लिए त्याग करें, हमी 
में उनका भज्ञा है। उन्हे कृतश होना चाहिए कि उनके अनुचित 
कार्यों' और अत्याचारों से ज्ञुब्घ होते हुए मी जनता में म० गाँधी 
आदि के वत्नों से थरमी तक अहिंसक भावना जेसे-्सैसे बनी हुई है 
और राजाओं को साधारण जरूरतों को पूरों करने के साधनों से वचित 
नहीं किया ज्ञायगा; उनसे रूस के जार-परिवार के सद॒ध््यों की तरह 
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व्यवहार न किया जायगा, बरत्‌ उन्हें उत-शान्ति से जीवन व्यतीत 
करने दिया जायगा | हे 8 का 
 अनता की शंका और पका निवारण--रियासतों के बहुत से 


कि रियासतों अन्त कर दिया जाय । न रहेगा पाँस, न बजेगी चाँचुरी | 
'रन्तु वे जरा विचार करें ! श्रत्त तक राजा लोग ब्रिटिश सर- 
कार के सहारे, अंगरेजी फौज और प))ेनों की बदौलत अपने आपको 
सा सुरक्षित समझते रहे कि उन्होने जनता के प्रति अपना कर्तव्य 


हटने पर उनका सीधा सम्पन्ध अपनी जनता से होगा, और स्वयं 
अपने हित के लिए भी वे उसकी उपक्ञा न कर सकेगे। फिर अब से 
भारतीय कप (या पाकिस्तान) के पदस्थ होगे, केन्द्र मे अनाततन्न्न सर- 
ऊर होगी, तथा उनके चारो प्रोर प्रान्तों में उत्तरदायों शासन का 
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घम्म का संदेश सुनेंगे तथा वैधानिक शासक के रूप में लोकसेवा करेंगे। 

विशेष वक्तव्य--इस प्रकार प्रजातन्त्री भारत में राजतन्त्र कौ 
युज्नाइश तो होगी, परन्तु इस देश की विविध इकाइयों के शासनतन्त्र 
एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं होंगे । भारतीय संध की रियासती इका- 
इयों को अन्य इकाइयों की भाति अश्रपने शासन को लोकतन्त्री श्रौर 
उत्तरदाई बनाना होगा | निदान, यदिदेश में मुट्ठी भर राजा बने रहते 
हैं, तो इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं, वे लोकहितैप्वी होकर ही रह 
सकेंगे | 


दूसरा भाग 


बीसवाँ अध्याय 
भस्तावना 
यह गवारा नहीं हो सकता कि ञआ्राघा हिन्दुन्तान आजाद हो, 
और आधा गुलाम | --जवाहरलाल नेहरू 


इस पुध्तक के पहले भाग में ऐसे मुख्यन्छुरय व्यापक प्रश्नों पर 
विचार किया गया है, जिनका सभी देशी राज्यों से सम्बन्ध है। अब 
इस दूसरे भाग में अलग-अलग कुछ राज्यों की शासनपद्धति का विचार 
करना है| भारतवर्ष में देशी राज्यों की संख्या इतनी अश्रधिक है कि 
उन सब के सम्बन्ध में श्रलग-अ्ल॒लग लिखना बहुत ही कठिन 
है। इसलिए हम कुछ छोड़े-से ही राज्यों के विषयों में विचार करेंगे। इन 
राज्यों का चुनाव करने के लिए, हमारे सामने मुख्य बाते ये हैं।-- 

१--ऐसे राज्यों का विशेष विचार किया जाय जिनमें जन- 
संडेया, और आय की दृष्टि से, भारतीय संघ की इकाई होने की योग्यता 
अपेक्षाकृत अधिक हो। 

२--भारतव् के उत्तर, दक्षिण, और मध्य सभी भागों के कुछ- 
कुछ राज्यों का समावेश हो । 

३--कुछ राज्य ऐसे हों जिनकी शासनपद्धति श्रपेक्षाकृत अच्छी 
मानी जाती है, तो कुछ राज्य ऐसे भी हों जिनकी शासनपद्धति बहुत 
खराब है, यहाँ तक कि उसे 'शासनपद्धति! का नाम देना भी अबु- 
चित है| 

४--राज्य इस प्रकार लिये जाये कि उनमें सभी म्रुज्यन्मुख्य धर्मों 
तथा जातियों के शासकों का समावेश हो जाय, यद्यपि यद कोई महत्व 
फो बात नहीं है । 


श्र 
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पुस्तक हिन्दी में होने से स्वभावतः हमने राजपूताना और मध्य 
भारत आदि उन भागों के राज्यों की अधिक विचार किया है, जो 
हिन्दी भाषा-साषी हैं | कै 
अस्तु, जिन राज्यों ' को यहाँ' लिया गया है, ये आखिर कुछ 
नमूने ही तो हैं | अन्य राज्यों के विषेय में विचार करने का कांये 
पाठकों पर छोड़ दिया गया है; हाँ, उनकी सहाग्रता के लिए, कहां 
कहीं 'कुंछ संकेत इस पुस्तक में दे दिया गया है| उत्तसे उन्हें यह अनुमान 
करने में सुविधा होगी कि अभध्रक् राज्य की शांसनिक था' राजनीतिक 
अजस्था अमुक राज्य सरीखी होगी । प्रत्येक देशी राज्य के विचारशील 
नागरिक विचार करे कि उनके राज्य की शासन सम्बत्वी स्थिति क्या 
है, अन्य राज्यों में उसका स्थान क्या है, भारतीय संघ के प्रान्तों की 
तुलना में वह कैसा है, ससार के स्वंतन्त्र नर ओर समुन्नत' भांग का स्थान 
प्राम करने के जिए उसमें अभी क्या-क्या कमी हैं, हमारा राज्यन्शासन 
सम्बन्धी.लक्ष्य क्या है, और अ्रभीष्ट मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें 
कया करना चाहिए । 
ग्रीट :--आगगामी श्रध्यायों का क्रम निश्चित' करेने में हमने प्रायः 


देशी राज्यों की भोगोलिक स्थिति सामने रंखी है | 


कमल मनन धतनथननानना 


इक्कीसवाँ अध्याय 
, कशुमीर ' 
- हिन्दू राज्य और मुसलिम राज्य की बात करना असामय्रिक 
है | क्या कशमीर इसलिए हिन्दू राज्य हे कि हिन्दू राजा उत्त 
प्रदेश पर शासन करता है, जित्तकी जनता अधिकांश में मुसलमान 
है.? अथवा क्या. हेद्रावाद, वहाँ हिन्दू जनता की प्रधानता होते 
हुए, इसलिए मुत्तलिम राज्य हे कि एक मुसलमान उन लोगों 'के 


रन 
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भाग्य पर शात्तन करता है ? में ऐसी बात को राष्ट्रवाद के लिए अप- 
मानजनक समझता हूं | क्या भारतवर्ष इसलिए ईस ई राज्य हे कि 
यहाँ ईसाई बादशाह सास्य-विधाता है ? यदि भारतवर्ष, किसी भी 
शासक के होते हुए भारतीय है, तो. देशी राज्य भी भारतीय हैं, चाहे 
शासक होने का संयोग किसी को हो | -म० याँधी 
इस राज्य की कुछ विशेषताएँ -इस राज्य का पूरा नाम 
जम्म और क़शमीर? है | साघारण बोलचाल में कशमीर कहने से 
दोनों भागों का आशय ले लिया जाता है। ज्षेत्रकल की दृष्टि से यह 
भारतवर्ध की तब से ब्रडी रियासत है। इसका ज्षेत्रफल ८४ हजार 
चर्गमील है, परन्तु बहुत सी जमीन पहाड़ी होने के कारण, हृतकी 
जन-संख्या केवल सेंतीस लाख है, जिसमें श्रठाईंस लाख से अधिक 
प्रुपलसान हैं । राज्य की सालाना आमदनी पीने पाँच करोड़ रुपये से 
अधिक है | अ्रधिकाश जनता बहुत्त गरीब है । 
कशमीर की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत द्वी महत्वपूर्ण है। 
यह राज्य भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर सिरे पर है । इसकी कई सो मील 
की सीसा अफगानिस्तान, चीन और रूस की सीमाओश्नों से मिली हुई 
है। हस प्रकार भारतवर्ष की इस रियासत का, भोगोलिक दृष्टि से 
दुसरे तीन राज्यों से सम्बन्ध है | 
यह रियासत अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है. 
यहाँ तक इसे प्रृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। कद्ठावतत है-- 
स्वर्गलोक यदि भूमि पर, तो है याही ठोर। 
जो नाहीं या भूमि पर, या तें सरित न और ॥| 
सन्‌ १८१६ में महाराजा रणजीतसिंह ने कश्मीर पर अपना श्र।घिकरार 
जमाया | उनके सरदार गुलाब सिंह जी ने इसमें जम्भू और मिला लिया, 
श्रौर वे जम्म्‌ के राजा बना दिये गये | सिकवों से पंचाव ले लेने पर सन्‌ 
१८४६ से अंगरेजों ने सुलाबसिंद से ७६ लाख रुपये लेकर कशमोर का 
श्प 
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राज्य उन्हें दे दिया | इस प्रकार कशमीरी जनता हिन्दू-डोगरा राजवश 
के हवाले कर दी गयी | यही 'श्रमृतसर की संधि? कहलाती हैं। इसमें 
कशमीरी जनता का कोई दह्वाथ नहीं था | 

इसी संधि को लेकर सन्‌ १६४६ में कशमीर राष्ट्रीय कान्फ्र स द्वारा 
किशमीर छोड़ो! आन्दोलन चलाया गया था,जिसमें कान्फ्रस के अध्यक्ष 
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मई १६४६ को गिरफ्तार किये गये। और भी 
बहुत सी गिरफ़रियों हुई | पंडित जवाहरलाल नेहरू इस, अवसर पर 
कशमीर के लिए रवाना हुए, पर उनका वहाँ प्रवेश रोका गया । देश 
भर से कशमीर-आनन्‍्दोलन चचा का विषय हो गया | 

शासनपद्धति; व्यवस्थापकसभा--वतंमान संगठन के अनुमार 
प्रजा-सभा में ७५ सदस्य होते हैं--४० निर्वाचित और ३५ नामज्ञद | 
निर्वाचित सदस्यों में २१ मुसलमानों के, १० हिन्दुओं के, और २ सिक्‍खों 
के साम्प्रदायिक निर्वाचक-संघों द्वारा चुने जाते हैं, और ७ विशेष निर्वा 
चक संघों से | नामजद सदस्यों में ११ सरकारी, ओर २४ गेर-सरकारी 
होते हैं । 

निर्वाचित होनेवाले सदस्यों के चुनाव के नियम बने हुए दे। 
मताधिकार के लिए आर्थिक योग्यता का परिमाण सर्वेसाधारण की 
आर्थिक अवध्था की दृष्टि से चहत अधिक है । विशेष निर्वाचक 
सधों में से एक, जम्मू राज्य के अन्तर्गत पूंछ और चिनानी 
जागीरों के ताजीमी सरदारों का है; दूसरा, कशमौर और सीमा- 
भाग के ताजीमी सरदारों का, तीसरा और चौथा निर्वाचक संघ जागीर- 
दार, साफीदार और मुकररदारों का, पॉचवॉँ और छुठा निर्वाचक सव 
जमींदारों का, और सातवाँ पेन्शन पाने वालों का है। इन निर्वाचक 
सघों से निर्वाचक सदस्य बहुत थोड़े व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं 
ओर प्रायः सरकार के समर्थक होते हैं। अ्रतः व्यवस्थापक सभा मे 
नामजद की अपेक्षा निर्वाचित रुदस्यों की अधिकता कुछ प्रमावशाला। 
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नहीं है | इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिकता के आघार पर निर्वाचन किया 
जाना मी निन्दनीय ही है | 
नामजद किये जानेवाले गैर-सरकारी सदस्यों में से दो हरिजन और 
दो बौद्ध भी होते हैं, जिन्हें नामजद्‌ इसलिए किया जाता है कि इनके 
निर्वाचक बहुत विखरे हुए हैं । 
व्यस्थापक सभा के सभापति (प्रेतीडेंट ) को स्वयं महाराजा 
नियुक्त करते हैं, उपसभापति (वाइस-प्रेसीडेंट) समा के सदस्यों द्वारा 
निर्वाचित होता है। सभा के अंडर-सेक्रेटरियों (उपमंत्रियों) की नियुक्ति 
की व्यवस्था है, ये मंत्रियों के साथ काम करते हैं। इप्त समय जो चार 
बेतनिक पात्तिमैंटयी सहायक सेक्रेटरी हैं, उनमें से तीन निर्वाचित 
सदस्यों में से हैं । 
महाराजा, उनका परिवार, जागीरदार, सेना, धर्मादा विभाग आदि 
कई विषयों पर सभा में कोई विचार नहीं हो सकता | इन्हें छोड़ कर 
अन्य विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्थापक समा को कानून बनाने, प्रस्ताव 
करने और प्रश्न पूछुने का अधिकार है | परन्तु महाराज सभा के किसी 
मी निर्णय को रद कर सकते हैं-। इससे स्पष्ट है कि शासन के किसी भी 
अश पर व्यवस्थापक समा का यथेष्ट नियंत्रण नहीं हैं । 
शुल्क (फीस) या आधिक दंड से दोने वालो आय को छोड़कर, 
कर सम्त्नन्धी कानूनी मसविदे व्यस्थापक 5ुभा द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं 
परन्तु इसमें बहुत से सरक्षण हैं, और कई करों के विषय में प्रस्ताव 
करने से पूव व्यवस्थापक समा को पहले से उसकी श्रनुमति लेनी 
आवश्यक होती है | 
महाराज तथा उनके परिवार सम्बन्धी खच्े मर्यादित नहों हैं, इस 
मद में तथा सेना में राज्य की आर्थिक परिस्थिति के विचार से खर्च बहुत 
श्रधिक होता है; झोर साथ ही व्यवस्यापक्र॒ समा का इस पर कोई निर्य॑- 
घण नहीं है। वजट की शेष मर्दों पर व्यवस्थापक सभा मत देती है। 
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परन्तु मंत्रियों क्री कोंसिल को यह अधिकार है कि यदि वह किसी मद 
के सम्बन्ध में यह समझे कि जितना रपया हमने खर्च के लिए माँगा 
था, वह काम चलाने के लिए अ्पवा शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व को 
पूरा करने के लिए आवश्यक है तो वह उस मद के लिए उतना रुपया 
स्वीकृत मान लें, चाहे व्यवस्थापक सभा ने ससकी स्वीकृति न दी हो, 
अथवा उसमें से कुछ घटा कर स्वीकार किया हो | 

मंत्री--राज्य की प्रबन्धकारिणी समा (एग्जीक्यूटिव कॉंसिल) में 
चार मंत्री, (मिनिस्टर) हैं : -- 

(१) प्रधान सत्री, (२) णह मंत्री, (३) उत्थान या विकास मंत्री 
(डिवेलपमेंट मिनिस्टर) (४) मिनिस्टर-इन-वेटिंग, इसके , श्रधीन सेना 
विभाग भी है। इन मत्रियों को महाराजा साहब नियुक्त करते हैं, इनमें 
से दो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से लिये जाते हैं। 

सन्‌ १६४४ में नेशनल कान्फ्रेम, के एक्र सदस्य मिर्जा अफजल 
मोहम्मद वेग को मंत्रो के रूप में लिया गया या, उन्हें सावेजनिक निर्माण 
कार्य और म्युनिसपल विभाग सोंवा गया था | सरकारी बाधाश्रों के 
कारण वे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाये |. जब सरकार ने नागरिक 
अधिकारों पर प्रतित्र्ध लगाया और दमन-नीति श्रपनायी तो उनको 
स्थिति बहुत खरात्र हो गयी। अन्त में नेशनल कान्फ्रेस ने उनसे इस्तीफा 
दिला दिया । सरकार ने नेशनल कान्फ्र नस से दूसरा प्रतिनिधि न मांग 
कर खुद ही उस पद के लिए दूसरा व्यक्ति नियत कर दिया | 

स्याय--राज्य में न्‍्यायपद्धति ब्रिटिश भारत के ढग पर है। सर्वोच्च 
न्यायालय द्वाईकोर्ट हैं; उससे नीचे जम्मू और कशमीर की जिला और 
सेशन अदालतें हैं जिनमें न्यायाधीश चौफजज हैं। उनके अ्रधीन 
सबार्डिनेट जजों और मुनसि्फों आदि की अदालते हैं। न्याय विभाग को 
शासन विभाग जुदा किया गया है, इससे न्यायाधीश राज्य के प्रबन्ध 
विभाग के अधीन न होकर हाईकोट के सामने उत्तरदाई हैं । 


च्> 
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स्थानीय सवराज्य--राज्य .में म्युनिय्पैलटियाँ दो हैं---भीनगर और 
जम्मू में | कुछ बड़े-बड़े कस्बों में दाउन-एरिया कमेटी हैं। दोनों प्रकार 
की सस्याओं में निर्वाचित और नामजद सदस्यों को संख्या बराबर-वरावर 
हैं, सभापति सरकारी हैं, और उन्हें प्रबन्ध करने तथा कर लगाने के 
सम्बन्ध में बहुत अधिकार हैं | इसमें शीम्र खुघार होना चाहिए | 

शिक्षा--भीनगर और जम्मू में लड़कों एवं लड़कियों के लिए 
कालिज हैं। इन्हीं स्थानों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य है। राज्य में 
कुछ संस्थाओं को सरकारी सहायता भी दी जाती है| सन्‌ १६४१ से 
राज्य के धर्मार्थ विभाग की ओर से हिन्दू मन्दिरों में हिन्दो और संस्कृत 
की पाठशाल्षाएँ स्थापित करने की व्यवस्था हुई है। अभी शिक्षा का 
प्रचार बहुत कम है; केवल छु फीसदी व्यक्तियों का शिक्षित होना खेद- 
जनक है प्रश्व तो यह भी विचारणीय है कि भारतवर्ष भर का यह 
सबसे बड़ा राज्य विश्वविद्यालय के लिए. अपनी स्वतन्त्र व्यवस्था 
कच करेगा । 

अन्य वातें-गैर-सरकारी सदस्यों के बहुमत वाली एक जाँच 
समिति को कई महत्वपूर्ण विषयों की जांच करने का अधिकार है | 
अस्पसख्यक जातिवालों के लिए निम्नलिखित संरकछ्ृर्णों की व्यवस्था 
है--(१) गोबघ निषेष कानून, हिन्दू उत्तराधिकारी कानून, देवस्थानों 
के सम्बन्ध में पहले की सी हालत ( स्टेट्स को? ) बना रहना, (२) 
नौकरियों के लिए योग्यता का ही मापदण्ड होना, श्रौर (३) दोनों 
दा में हिन्दुस्तानी का राज-भाषा, और शिक्षा का माध्यम 
दोना । 


अफननशन बककन्मनन प्रचलन, 


बाहसवाँ अध्याय 


पंजाब के राज्य 


पंजाब में छोटे-बड़े सब ३६ देशी राज्य हैं। इनमें से २९ शिमला 
पहाड़ी राज्य कहलाते हैं | पहले इनके ही बारे में लिखा जाता है | 

शिमला पहाड़ी राज्य--ये राज्य प्रायः बहुत छोदठे-छोटे ईं। 
' इनमें से मुख्य ये हैं--बशहर, भी, विलासपुर ( कहलूर ), सिरमौर 
( नाहन ) आदि | प्रबन्ध की दृष्टि से भारत-सरकार टेहरी की भी 
इन्ही राज्यों में गणना करती रही है, परन्तु यह वास्तव में सयुक्तप्रान्त 
में है। पजाब के इन राज्यों में कई बातों में न्‍्यूनाघिक समानता है! 
बहुत से राज्यों में अंगरेजी शासनपद्धति की 'भद्दी श्रौर घातक नकल 
की जाती है। कई राज्यों में केवल दिखावे के लिए मिन्न-मिन्न विभागों 
के मंत्री तथा श्रन्य॒ पदाधिकारी नियुक्त हैं। छोटे राज्यों के लिए यह 
निरा मज़ाक है। इसमें बहुत द्रव्य बरबाद होता है, पर उन्हें तो बड़े- 
बड़े पदों और संस्थाओं द्वारा राज्य का बड़प्पन दिखाने से मतलब है । 
पदों को संख्या या कारय निर्धारित नहीं है। शासक जब चाहें, नया पद 
निर्माण कर देते हैं, ओर उस पर अ्रपने किसी क्ृपापात्र को बैठा देते 
हैं, चाहे उसमें यथेष्ट योग्यता हो या न हो | ये राज्य छोटे-छोटे होते 
हुए भी दमन में कुछ कम नहीं रहे हैं। अत्याचार करने में विलातपुर 
झऔर टेहरों के राजाओं ने सब से ज्यादह नाम पाया है। ठटेहरी में एक 
श्रसेम्बली है पर वह अधिकतर जमींदारों, पूजीपतियों और मध्यभेणी 
वालों की द्वी सस्था है । 

पंजाब के दूसरे राज्य--पंजाब के दूसरे राज्यों में मुख्य ये है: 
पटियाला, भझींद, नामा, कपरथला, मलेरकोटला, बह्ावलपुर, खैरपुर, 
चम्बा और सुकेत | इनमें से प्रथम तीन श्रर्थात्‌ पटियाला, भौँद श्र 
नाभा फुलकियाँ रियासते' कहलाती हैं। इन तीनों के शासकों का पूवेज 
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कल नामक सिद्ध-जाट था। इनके-वत्त मान शासक सिख घर्मानुयायी 
है। इनकी शासन-नौति कुछ वर्ष पहले तक बहुत-कुछ एकसी रही है। 
पन्‌ १६३१-३२ के सत्याग्रह आन्दोलन के समय इन राज्यों में नागरिक 
. स्वतन्नता पर प्रतिबन्ध लगानेवाला 'फुलकिया कानून”! बनाया गया था, 
उसका कुछ श्रनुकरण पंजाब के श्रन्य राज्यों में मी हुआ । 

बहुत से राजाओं को दलबन्दी का रोग बुरी तरह लगा हुआ है। 
प्राय; बड़े बड़े ओहदेदार और अहलकार दो पार्टियों में से किसी एक 
में अवश्य होते हैं वे प्रत्येक बात को दलबन्दी की दृष्टि से देख़ते हैं । 

जनता पर लगान और करों का भार बहुत अधिक है। इससे 
किसानों तथा जमौदारों की हालत बहुत खराब है। कोई उद्योग-घंघा 
पनपने नहीं पाता, पुराने धन्धे भी नष्ट होते जा रहे हैं। राज्यों की 
आमदनी का एक बड़ा भाग तो राजाओं की व्यक्तिगत तथा पारिवारिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लग जाता है। जनता की शिक्षा, 
सास्थ्य, चिकित्सा, कृषि-सुधार, औद्योगिक उन्नति आदि के लिए बहुत 
फेम घन रहता है | 

जनता को नागरिक स्वाधीनता की बात लीजिए । तरह-तरह के 
आड्डिनेंस या फरमान नागरिक अधिकारों का श्रपहरण करने के लिए 
पने रहते हैं, जिनके कारण सार्वजनिक सभाएं 'स्वतन्त्रतापवंक नहीं 
हो सकतीं, भाषण नहीं दिये जा सकते, पत्र पत्चिकाएँ प्रकाशित नं की 
जा सकतीं। जिन नागरिकों में स्वाभिमान होता है, जो वेगार आदि 
अनुचित मांगों को स्वीकार नहीं करते, उनको किसी न किसी बहाने, 
विना वारंट गिरफ़ार और नजरबन्द किया जा सकता है, तथा बहुन 
कैध्ट दिया जा सकता है। 

पटियाला 

पटियाला पंजाव के राज्यों में प्रमुख है | इसका त्षेत्रफल १६४२ 

वर्मगील, आवादी (१६४१ की गणना के अनुसार) २० लाख, और 
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के लगभग है। इन कमेटियों में सरकारी आदमियों का बोलबाता 
रहता है| इनकी कोई स्वतत्र आ्राय नहीं है । चुज्ञी की आमदनी भी 
सरकारी खजाने में चली जाती है | 

हरेक “ज़ैल” में पंचायते और देहात-सुधार कमेटियाँ हैं, जिन्हें 
१००) २० तक के दीवानी मामलों का अधिकार है। यह व्यवस्था 
पचायत-कानून द्वारा लगभग पेतालीस वर्ष हुए की गयी थी | यद्यपि 
सन्‌ १६४४ में कुछ परिवर्तवन किये गये हैं, ग्रमी तक वास्तविक सुधार 
नहीं हुआ | इनका कार्य छोटी-छोटी वेतन पानेवाले सरकारी कर्मचा- 
रियों के सुपुर्द है, और इनके द्वारा जनहितकारी कार्य नहीं हो रह है | 

शिक्षा और स्वास्थ्य आदि--राज्य में सिर्फ दो कालिज तथा कुछ 
हाई स्कूल ओर मिडल स्कूल आदि हैं। कन्याओं की शिक्षा के लिए 
अलग सस्थाएँ हैं। कुछ प्राइवेट स्कूलों को राज्य की ओर से सहायता 
मिलती है। राज्य ने खालता कालिज श्रम्नतसर, हिन्दू विश्वविद्यालय 
काशी, सिक्‍्ख कन्या महाविद्यालय फिरोजपुर, तिव्विया कालिज देहली 
आदि, को समय-समय पर अच्छी सहायता दी है। परन्तु स्वयं पटियाला 
राज्य में शिक्षा-प्रचार की बहुत उपेक्षा है| देहातों में चडकों के स्कूल 
बहुत कम हैं, ओर लडकियों के लिए तो प्रायः हैं ही नहीं | राज्य में 

ल मिला कर मुश्किल से चार फी सदी आदमी शिक्षित है। 

सावंजनिक स्वास्थ्य की अलग व्यवस्था नहीं है, यह चिकित्सा विभाग 
के साथ मिला हुआ है| सिर्फ पटियाला शहर तथा जिलों के केन्द्रीय 
स्थानों में अस्पताल और शफाखाने हैं उनकी भी दशा अच्छी नहीं | 
देहातों में तो शफाखाने हैं ही नहीं। जनाना श्रस्पताल राज्य भर में एक 
ही है | करों की अधिकता के कारण राज्य की आमदनी बढी हुई है | पर 
जहाँ सिफे महाराजा और उनके परिवार के लिए कुल मिलाकर 
अठारह-बीस लाख रुपये खचंकर दिये जाते हैं, बीस लाख जनता की 
शिक्षा स्वास्थ्यादि के लिए चौदह-पर्द्रह लाख रु० ही खर्चे होते हैं| 
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बजट पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं है, वह प्रकाशित ही नहीं होता । 

विशेष वक्तव्य--द्वाल में ( सन १६४७ ) पटियाला महाराजा ने 
एक श्रन्तःकालीन सरकार के निर्माएं की घोषणा की है, इसमें चार 
मंत्री होंगे, जिनमें से दो गैर-सरकारी होंगे, [ यह ज़रूरी नहीं कि वे 
निर्वाचित या लोक प्रिय हों ]--महाराज ने श्रपने तत्वावधान में पर 
उत्तरदायी शासन के आधार पर राज्य फे लिए विधान बनाने का 
निश्चय प्रकट किया है ; यह अप्रेल १६५४२ तक पूरा होगा !!! 





तेइसवाोँ अध्याय 
पश्चिम।चर भारत के राज्य 


भारत के पश्चिमोत्तर भाग में श्राठ राज्य हैं--पश्चिमोत्तर सीमा 
प्रान्त मे ५, ओर बलोचिस्तान में ३। सीमा प्रान्त के राज्यों में यद्यपि 
जनधख्या और प्राय दौर क्री अधिऊ है, ज्षेत्रफल में चित्राल बड़ा है। 
इसकी सोमा श्रफगानिस्तान और रूस से मिली होने के कारण इसका 
महत्व भी अधिक है। इसका ज्षेत्रफल ४००० वर्गमील, जनसख्या एक 
लाख से अधिक, श्रोर वार्षिक श्राय साढ़े तीन लाख रुपये है । पहाड़ी 
प्रदेश है, हो घाटियाँ बहुत उपजाऊ हैं। शासक का पद 'मेद्दतर' हैं। 

कलात 

यह राज्य वलोचिस्तान में ही नहों, पश्चिमोत्तर भारत भर में प्रमुख 
है। यह भारतवष" के उन तीन राज्यों में से है, जिनका ज्ेत्रफल 
५०,००० वर्गमोौल से श्रघिक है ।$8 ( खरों सहित ) इसका चेत्रकल 
' ४४,७०० वर्गमील, जनसखझूुया सवा तीन लाख और वापिक आय रवा 
_मोलद लाख रुपए है । 


भ्तेप्फल की दृष्टि से भारतवर्ष में सबसे बड़ा राज्य कश्मीर, भोौर उससे 
दोद्य रैदराबाद है। तीसरा नम्दर कलात का दी 
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शासन-प्रबनच्ध --राजवश ईैन्नी घुसलमान हैं, ओर शासक का ५६ 
खान? है। 'कलात कई कबीलों ( उपजातियों ) का समूह है, , उनके 
सरदार कलात के खान को प्रधान मानते हैं। खान की अ्रघधीनता में 
राजप्रवध वजीर-आजम ( प्रधान मत्री ) द्वारा होता है, कि 

“बजीरों ( मत्रियों ) से सहायता मिल्लती है। मन्रियों को मात 
'सावेजनिक ,निर्माण-कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, तथा 
न्याय विभाग सुपुर्द हैं। इन पदाधिकारियों के अतिरिक्त, खान की: एक 
स्टेट कौंसिल है, इस में मुख्य-मुख्य -सरदार होते हैं। सब महत्न के: 
विषयों पर इस कौंसिल को सलाह ली जाती है। दौवानी ओर परोत 
दारी मामलों का फैसला “जिर्गा? प्रथा के...अनुसार होता है, जिंक 
आधार रिवाजी कानून है। अपील वजीर-आरजम के यहाँ या रहे” 
'औसिल में होते हैं, और दया के लिए प्रार्थनापत्र खान की सेवा में मेज 
जाता है। राज्य के चार भाग 'मुख्य हैं--तरवांन ( उच् प्रदेश) 
भालावान ( निचला प्रदेश ) कछी और मकरान। प्रत्येक भाग एस 
बजीर या नायब बजोर के अ्रधीन है। जहाँ जमीन सैनिक सेवा # 
' शर्त पर, ब्रिना मालगुलारी, दी हुई है, वहाँ सरदार अपने-अपने कंवीते 
' के उचित प्रबन्ध के लिए, खान के प्रति उत्तरदायी द्ोते हैं। माशगुजाएँ ' 
देनेवाले '्षेत्र नियाबतः कहलाते हैं, इनमें प्रबन्ध के लिए जो श्रषिकारी 
रहते हैं, उन्हें मस्तौफी कद्दा जाता: है व 

मकरान में बहुत सा: समुद्र-तट है, श्रौर राज्य पसनी और जीवार्नी 
के बन्दरगाहों पर अपना आ्रायात-निर्यात-कर वसूल करतां है | राजपारती 
कलात नगर है, परन्तु साल में लममग चार महीना खान धादर ( 

' ग्रान्त ) में रहता है । 


चौबीसवाँ अध्याय 
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काठियावाड़ के राज्य--काठियावाड़ प्रदेश में छोटेनबड़े कुल 

मिला कर २८७५ राज्य हैं । राज्यों की संख्या इस प्रदेश में सबसे अधिक 
है | यह सख्या कुल देशी राज्यों की आधो के लगभग है। इनके 
आकार तथा शासन में बहुन विभिन्नता है कुछ बहुत बड़े हैं तो अ्धि- 
काश राज्य शअ्रत्यन्त छोटे हैं। एक ओर कच्छु का राज्य है, जिएका 
क्षेत्रफल ८२५० वर्गगील, और जनछख्या सवा पॉच लाख है, दूसरी 
ओर विजानोनेस राज्य का क्षेत्रफल एक-तिहाई वर्गमील से मी कम है, 
सन्‌ १६३१ की मनुष्यगणना के अनुसार यहाँ केवल २०६ श्रादमी रहते 
थे ।छ इसी प्रकार जहों भावनगर की वार्षिक आय सवा करोड़ झपये 
हैँ विजानोनेस की केनल पांच सौ रपये ही है। य॑ही नहीं, कुछ रिया- 
सर्ते एक-एंक वर्गमील क्षेत्रफल की होते हुए भी दो-दी तीन-तीन हिस्से- 
दारों में विभक्त हैं| पुंरानी भारत-सरकार कौ नीति के कारण काठी 
राज्यों को श्रपने बंदरगाहों की उन्नति करने में बहुत बाघाएँ रहीं, तो भी 
धीरे-धीरे उनकी उन्नति हुई है। 

काठियावाड़ की प्रमुख रियासर्ते भावनगर, गोंडल, नवानगर, और 
जूनागढ़ है। इनसें से गोंडल की विशेषता यह है कि पिछले वर्षो में 
यहां जनता बहुत से करों से मुक्त कर दी गयी है, श्रव लोगों पर प्रायः 
कोई कर नहीं लगता | परन्तु यद्द होते हुए इस प्रदेश की दुसर 

# इस राज्य की सन्‌ १९६४१ की जरसंख्या के अक्ष मर्दों मिल सके । 


हम 
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रियासतों की तरह यहा एकतंत्री शासन है, वह राजा के व्यक्तित्व पर 
निर्भर है, जनता के प्रति उत्तरदाई नहीं । 
आगे भावनगर की शासनपद्धति दी जाती है | 
मादनगर 
यह राज्य काठियावाड़ प्रायद्वीप में खम्भात की खाड़ी पर है | 
इसका क्षेत्रफल २६६१ वर्गमील, जनसंख्या ४ लाख से अ्रधिक और 
वाधिक आय लगभग दो करोड़ रुपये हैं | इस राज्य की प्रधानता इसके 
बन्दरगाहों के कारण है | उनके द्वारा कई करोड़ रपये का माल देश में 
आता है| राजघानी, भावनगर नाम का ही नगर है। यहा के शासक 
गोहल राजपूत हैं । 
शासन ओर उ्यवस्था--मद्दाराजा साहब दौवान की सहायता से 
शासन करते हैं | यहा भावनगर प्रजनपरिषद सन्‌ १६२१३ से संगठित 
है, ओर उत्तरदाई शासन के लिए आन्दोलन करती रही है, तथापि 
राज्य में शासन-सुधारों की गति बहुत धीमी रही है । सन्‌ १६४२ में 
कुछ विभाग एक मंत्री को सोंपना स्वोकार किया गया। व्यवस्थापक 
' सभा में ५४ सदस्य होते हैं--३३ निर्वाचित ओर २५ नामजद | यह 
कितना असंतोषजनक है, यह.स्पष्ट ही है | 
न्‍्याय प्रवन्ध--फौजदारी के मामलों का फैसला करने के लिए 
मजिस्ट्रेटों की अदालतें, सेशन कोट; और अ्रपील सुनने वाली अ्रदालतें 
हैं| इसी प्रकार दीवानी की प्रारम्भिक (आरिजिनल) अधिकार वाली 
तथा अपील सुनने वाली संस्थाएं हैं । 
स्युनिसपेलटियाँ--म्युनिसपेलदियों में केवल भावनगर शह्टर की 
म्युनिसिपेलटी का प्रबन्ध अधिकाश में जनता को सौवा गया है। 
अन्य म्युनिसपेलदियाँ प्रायः सरकारी सस्थाएँ हैं, ओर राज्य के खर्च 
से चलती हैं । | 
शिक्षा--शिक्षा-प्रचार की ओर गत वर्षो में अ्रच्छा ध्यान दिया 


ृँ 
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गया है। राज्य में एक कालिज तथा कुछ हाई स्कूलों के अतिरिक्त 
कितनी ही सरकारी अथव।!। सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त शिक्षा संस्थाएँ 
हैं। राज्य के जो विद्यार्थी राज्य से बाहर शिक्षा पाते हैं, उन्हें तहायता 
दी जाती है | लड़कियों की शिक्षा के लिए. अलग स्कूल हैं। हरिजन 
विद्याथियों को शिक्षा-प्राप्ति की बहुत सी सुविधाएँ हैं । 

इस राज्य के 'स्टेट बेंक! सें काफी दपया जमा है। भावनगर तथा 
अन्य देशी राज्यों की जनता के अतिरिक्त, प्रान्तों की, एवं भारत- 
वर्ष से बाहर (नंजीवार, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, और स्टेट सेटलमेंट) की 
भी जमा इसमें रहती है । 


किसानो की ऋण-मुक्ति--इस राज्य के दीवान सर प्रमाशंकर 
पट्टनी ने मालूम किया कि राज्य भर के किसानों पर 5५६ लाख रुपया 
ऋणश“है। उन्होंने महाजनों को एक्मुश्त तीस लाख रुपये राज्य 
से देकर किसानों को ऋण-मृक्त करा दिया ओर यह रुपया किसानों से 
किश्तों में बयूल कर लिया । स्मरण रहे कि किसान श्रपने ऋण पर पहले 
लाखों रुपये केवल दूद में ही दिया करते थे, अब उन्हें इससे छुट्टी 
मिल गयी | इसके अतिरिक्त, राज्य की ओर से कृषि-बेंकों और सहकारी 
साख-समितियों की भी यथेष्ट व्यवत्या की गयी | इससे उनकी शआर्थिक 
दशा में बहुत सुधार हुआ और खेती अच्छी तरह होने लगी। राज्य 
ने यह भो व्यवस्था कर दी कि मालगुजारी वदुल करने की निर्धारित 
तारीख के सम्बन्ध में जो नियम है, उसका कठोरता से पालन न किया 
जाय; वरन्‌ उसमें ऐसी ढोल रहे जिससे किसानों को सुविधा रहे | 

खेद है क्नि जिस राज्य ने जनता की उन्नति के लिए ऐसा कार्य किया, 
घह भी शासन-सुघारों में समुचित प्रगति का परिचय नहीं दे रहा है | 


[२] 


गुजरात के राज्य-गुबरात में ८२ राज्य हैं; क्षेत्रकल जनसंख्या 


३४ 
डे 
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+ 
ज्ड्क 


ओर आय की दृष्टि से इनमें से बारह ही कुछ महत्व के हैं--बड़ौदा, 
बालतसिनोर, बॉसड़ा, बरिया, केम्बे, छोटा उदयपुर, धरमपुर, जौहर 
लूनाबाड़ा, राज़पीपला, सचिन ओ्रोर सन्त; इनमें बड़ौदा प्रमुख है | शेष 
सत्तर राज्य बहुत छोटे-छोटे हैं, यहाँ तक कि कितने ही राज़्य ऐसे हू 
जिनमें से एक-एक का क्षेत्रफल एक वर्गमील और जनसंख्या सौ से भी 
कम है। इन राज्यों की स्थिति और समस्याएँ काठियावाड के राज्यों 
की ही तरह है | 
बड़ौदा 

इस राज्य का क्षेत्रफल आठ हजार वर्गगौल, और जनसंख्या २४ 
लाख से अधिक है । इस राज्य के पाँच माग हैं, उनके बीच में प्रान्तों 
तथा अन्य देशी राज्यों के कुछ भाग आ गये हैं। बड़ोदा उंर्ने 
बहुत थोड़े से राज्यों में है; जहाँ औद्योगिक और व्यावसायिक उन्नति 
का यथेष्ट क्षेत्र हो। यहाँ वाषिंक श्राय लगभग साढ़े चार करोड 
रुपये है। . . 

शासन--सन्‌ १६४० की घोषणा के अनुसार राज्य को प्रबन्ध 
कारिणी समा में दीवान के अतिरिक्त तीन अन्य सदस्य होते हैं, जिनमे 
से एक घारा सभा (व्यवस्यापक समा) के निर्वाचित सद्यों में से चुना 
हुआ होता है | गैर-ठरकारी सदस्य अपने पद पर धारा समा के जीरवेन- 
काल श्रर्थात्‌ तीन.राल तक रहता है | शासन-कआर्य मिन्न-मित्र भागों 
में विमक्त है, और उन पर नियमनुंसार विविध श्रविकारी 
नियत रहते हैं, ह॒ 

व्यवस्थापक सभा--बड़ोदा राज्य में घारा समा ( लेनिस्लेटिव 
कोंसिल ) की स्थापना सन्‌ १६०८ ई० में की गयी थी। उस समय 
इसमें २७ सदत्य थे, जो सबके सब नामजद होते थे। सब्र सदस्यों 
का नामजद किया जाना बहुत चिन्तनीय रहा। अन्त में महाराज 
प्रतापसिंद जी ने घारा सभा के खुघार पर विचार करने के लिए ८र्क 


. 
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कमेटी नियुक्त की । पश्चात्‌ सन्‌ १६४० में नया विधान बनाया गया, 
उसके अनुसार घारा सभा में सभापति ( दीवान ) सहित ६० सदस्य 
होते हैं--३७ निर्वाचित और २३ नामजद । नामजद सदस्यों में से ६ 
सरकारी और १४ गैर-सरकारी दोते हैं | निर्वाचक सघ संयुक्त है । 

धारा सभा का सभापति दीवान होता है। उपसभापति (डिप्टी 
प्रेतीडेन्ट) धारा सभा द्वारा निर्वाचित होता है | सभा के गैर-सरकारी 
सदस्यों में से दो व्यक्ति महाराजा ताहन्र द्वारा पालिमेन्टरी सेक्रेटरी 
नियुक्त किये जाते हैं । 

महाराजा साहब का राजपरिवार, सेना, रियासती ऋण, तथा अन्य 
राज्यों से की हुईं सधियों का विषय व्यवस्थापक समा के क्षेत्र से बाहर 
हैं । इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि घारा सभा में 
उन अन्य विषयों पर भी विचार न होगा, जो समय-समय पर मद्दाराजा 
साहब निश्चय करे | यह नियम बहुत व्यापक है, ओर इससे धारा 
सभा के अधिकारों पर भारी श्राघात होता है। बडौदा जैसे उन्नत राज्य 
में इसका होना बहुत खटकता है । 

न्‍्याय--राज्य की न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च संस्था हाईकोट ( वरिष् 
न्यायालय ) है । इसके फेसलों की अपोल कभी-क्रभी महाराज साहब के 
पास की जाती है, जो 'हजूर न्‍्याय-सभा? के परामर्श से फैसला करते 
हैं| ह्ाईकोट में तीन जज हैं | राज्य में जिलों की श्रदालतें,तथा अधीन 
अदालतें हैं। न्‍्याय-कार्य शासन से प्थक है। 

प्रान्तीय शासन--शासन-प्रबन्ध के लिए राज्य पाँच प्रान्तों! 
विभक्त है । इन प्रान्तों को हमारी दृष्टि से ज्ञलि ही कहना ठीक होगा। 
शस्तु, प्रत्येक प्रान्तः के अ्रन्तर्गते कुछु मद्दाल और पेट-महाल्लन हैं । 
ग्रामों में पचायतों का यथेष्ट सक्षठन है । 

शिक्षा शझादि-शिक्षा और समाज-सुधार में यह राज्य प्रिडिश 
भारत से भी झागे रहता आया है। प्रारम्मिद शिक्षा प्रनियाय और 

२० 
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निश्शुल्क करने का श्रीगणेश सर्वप्रथम यहाँ सन्‌ १८६३ ई० में परी- 
क्ञार्थ एक जिले में किया गया था। पीछे सन्‌ १६०६ ई० में इसे 
व्यापक किया गया । बड़ौदा अपने पुस्तकालय एवं व्यायामशाला के 
लिए सबत्र प्रसिद्ध है | इस राज्य में २३ प्रतिशत व्यक्ति पढ़े-लिखे हैं। 
बालिय व्यक्तियों की निरक्षरता निवारण करने का भी प्रयूत्त किया ना 
रहा है | समाज-सुधार के कई कानून--बाल-विवाह निषेष काबूत, 
जातीय अत्याचार निवारण कानून, आदि बनाये गये हैं। खेती को 
उन्नति के लिए गाँवों में खूब प्रचार किया जाता है | 

इससे यद्व स्पष्ट है कि बडोदा एक उन्नत और प्रगतिशील राज्य 
है। परन्तु खेद है कि इस राज्य में मी प्रजा की आर्थिक श्रोर 
नागरिक स्थिति अच्छी नहीं रही है | 


 पत्चौसवाँ अध्याय 


राजपूताने के राज्य 
[ बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर ओर शाहपुर ] 


राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने भीलों, मीणों, योधेयों श्रौर 
जाटों के गण॒तन्त्रों को वेशक अपनी तलवार के जोर से निर्देयता- 
पूर्वक ख़त्म कर दिजा। पर उनके खुद का वृथासिसान मी मुगल 
' बादशाहों, मराठा सेनापतियों और अंग्रेज बनियों के आये न टिक 
सका | --विजयसिंद 'पथिक' 

साधारण परिचय--राजपूताने में इस समय छोटे-बड़े तेईस 
राज्य हैं--उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बू दी, कोठा, अजवर, 
भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, फालावाड़, करौली, बॉलवाड़ा, किशेनग्, 
पालनपुर, परतावगढ़, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, बांसवाड़ा, जैसलमेर, 
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कुशलगढ़ ओर लावा । पहले यहाँ केवल तीन ही राज्य थे--(१) 
मेवाड़, (२) मारवाड़ ओर (३) श्रामेर ( जयपुर )। समस्त राजपूताना 
इनके ही अधीन था | इस समय जो २३ राज्य हैं, वे यातो इन्हों 
राज्यों के तत्कालीन राजाओं के वंशजों के स्थापित किये हुए हैं, 
या वे उनकी जागीरें थीं, जो पीछे स्वतन्त्र हो गयीं। राजपूताने के 
वर्तमान राज्यों में से दो ( भरतपुर और घौलपुर ) में राजवंश जाट हैं, 
दो ( टोंक और पालनपुर ) में मुसलमान हैं, और शेष १६ में राजपूत 
हैं | लम्बाई-चौड़ाई की दृष्टि से यहाँ सबसे बड़ा राज्य मारवाड़ है, 
और जनसंख्या की हाष्ट से जयपुर | लावा दोनों दृष्ठियों से सबसे 
छोटा है। 

शिक्षा आदि--शिक्षा के विचार से राजपूताना बहुत पिछड़ा 
हुआ है। यहाँ के जिस भालावाड़ राज्य में सबसे अधिक शिक्षित 
व्यक्ति है, वहाँ भी उनकी संख्या कुल आबादी की सिर्फ आठ फी सदी 
है। कई वर्षो' की चर्चा के बाद जनवरी १६४७ में, जयपुर में राज- 
पृताना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई | भारतवर्ष में यही ऐसा विश्व- 
विद्यालय है, जो कई रियासतों के संगठन का परिणाम है| इस वर्ष 
उदयपुर में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है । 

राजपताने के राज्यों में भाषा, रहन-सहन. सस्कृति, इतिहास 
आदि की दृष्टि से बहुत-कुछ एकता है। यदि राजा लोग संगठित होऋूर 
जनता की उन्नति में लगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, श्राजीविका, न्याय-प्राप्ति 
आदि की विविध सुविधाएँ सहज हो सकती हैं । 

जागीरी प्रधा--राजपुताना में जागीरी प्रया वहुत है, यहाँ तक 
कि जोधपुर राज्य के श्रस्सी फी सदी हिस्से में जागीरदारी है। जागीर- 
दारों के अधिकार भिन्न-भिन्न राज्यों में तरह तरह के हैं । मिसा९ छे तौर 
पर जोधपुर राज्य में ठिकानों के दो भेद एं---अख्तयारी और दे ग्रख्तयारों। 
बेशख्तयारी ठिकानों को न्याय और शासन सम्बन्धी श्रषिकार नर्स है। 
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इनमें अदालतें ओर पुलिस आदि राज्य की ही होती है। अरख्तयारो 
ठिकानों की अ्रपनी पुलिस तथा अदालतें होती हैं। अदालतें तीन 
श्रेणियों की रहती हैं | प्रथम श्र णी की जागीरी अ्रदालत ६ सास तक 
की सजा के योग्य फौजदारी मामले सुन सकती है, ५०० २० 
तक जुर्माना कर सकती है तथा एक हजार ० तक की दीवानी डिगरी 
जारी कर सकती है | उत्तराधिकारी आदि के अन्य दौवानी मामलों में 
इन्हें सबजजी के अधिकार होते हैं | दूसरी और तीसरी श्रेणियों की 
अदालतों के अधिकार क्रमश# कम हैं । 

जागीरदारों के इन श्रघिकारों के कारण, जनता पर बहुत कुशासन 
होता है, और उससे बहुत से गैर कानूनी कर, लाग, तथा बेगार आदि 
ली जाती है | राजपूताने में शिक्षा का प्रचार कम होने, तथा उद्योग 
घधों आ्रादि की उन्नति न होने का एक प्रधान कारण जागीरदारी प्रथा 
भी है । इस प्रथा के कारण राजाओं की जागीरी इलाकों से आ्रामदनी 
कम होती है, और जागीरदार स्वयं अपने क्षेत्र में कोई उन्नति का कार्य 
करना नहीं चाहते | यही नहीं, वे नागरिकों के साधारण अधिकारों का 
अपहरण करते,हैं, ओर उन्हें तरह-तरह के कष्ठ देते हैं। राजा लोग 
कुछ तो वैसे ही सुघारक मनोद्वत्ति के नहीं हैं, और प्रायः जागीरदारों 
का पक्ष लेते हैं; फिर उनमें इतना साहस नहीं है कि वे जागीरदारों की 
शक्ति का विरोध करके इन क्षेत्रों में कुछ उन्नतिमूलक काये करे | 
परिस्थिति यहाँ तक चिन्तनीय है कि, शुल्लामी की प्रथा, कानून द्वारा 
बन्द की जाने पर भी व्यवहार में प्रचलित है। जागीरी इलाकों 
में कई जातियों की लड़कियाँ दहेज में घन की तरह दे दी 
जाती हैं, और इसके विरुद्ध कोई कायवाह्ी नहीं की 
जाती ! 

अब नमूने के तौर से राजपूताने के कुछ अलग-अलग राज्यो की 
शासनपद्धति दी जाती है । 


। 
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बीकानेर 


इस राज्य का ज्षेत्रफल २३,३१७ वर्गमोल है। विस्तार को दृष्टि 
से इस का भारतवर्ष के सब्र राज्यों में सातवाँ झ्लौर राजपूताने में दुमरा 
नम्बर है। जनसख्या (१६४१ की गणना के अनुसार) १२,६२,६३८ 
शोर वषिंक आय तीन करोड़ रु० से अधिक है। 

महाराजा श्री० गंगासिंद (१८८७-१६४३) ने विटिश सरकार की 
खैरख्वाही, प्रभावशाली भाषणों और जनता के दमन में बड़ा नाम 
पाया | शआराप नरेन्द्र मंडल के प्रथम चांसलर थे | सन्‌ १६४३ में श्रापके 
पुत्र श्री सादू लविंह जी गद्दी पर बैठे । 

शासन-प्रवन्ध--मदहाराज के मंत्री निम्नलिखित हैं;--(१) प्रधान 
मंत्री (२) रेवन्यू (माल) मंत्री (३) होम (रह) मंत्री (४) आर्मी (सेना) 
मत्री (५) पी० डब्ल्यू० (सावंजनिक निर्माण) मंत्री (६) कालोनाइजेशन 
(उपनिवेश) मंत्री | श्रन्तिस मंत्री का सदर मुकाम गंगानगर है। दुसरे 
बीकानेर में रहते हैं, ये बहुत कम शिक्षित हैं, प्रायः सब राजपूत, और 
भह्ाराजा के रिश्तेदारों या सरदारों में से होते हैं । मन्रियों को महाराजा 
अपनी इच्छानुर नियुक्त तथा बरखास्त करते हैं। ये व्यवस्थापक सभा 
के प्रति उत्तददाई नहों हैं, उसका हन पर कोई नियत्रण नहीं है। 
प्रत्येक मंत्री को अपनेन्श्रपने विभाग में किसी कमंचारी को रखने, 
निकालने, उस पर जुर्माना करने या उसे मुअ्रत्तत करने (कुछ समय 
के लिए काम से हटाने) का अधिकार है। परन्तु वास्तव में सारे अधि- 
कार प्रधान मंत्री की सलाह पर निरभर हैं, जो प्रायः स्वयं मद्दाराज का 
कुठम्बी, ओर करेंसिल में अत्यन्त प्रभावशाली होता है | ६8 

व्यवस्थापक सभा--यहाँ व्यवस्थापक सभा ( शअ्रसेस्वलो? ) की 
स्थापना सन्‌ १६१३ में हुई थी । परन्तु मुहुत तक इसका समठन पुराने 


कक >> 


दीका नेर के गैर-राजपूतों को प्रायः इस पद पर क्रम दरने का अऋपसर नदी 
दिया जाता | 
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ढेँग का ही रहा--नामजद सदस्यों की अधिकता रही और निर्वाचन 
अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ म्युनिसपेलटियों, जिला बोर्डो', जमीदार बोडों' द्वार 
या सुट्ठटी भर सरदारों द्वारा होता रहा। सन्‌ १६४५ से इसके ५४१ 
सदस्यों में से २६ निर्वाचित होते हैं। सभा को सार्वजनिक मर्दों पर 
बहस करने, तथा कटोती का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है। 
परन्तु २६ निर्वाचित सदस्यों में से तीन, व्थान जागीरदारों के लिए है 
ओर निर्वाचभ प्रणाली बहुत दूषित है। इस प्रकार सभा सार्वजनिक 
भावनाएँ यथेष्ठ रूप में प्रकट नहीं करती श्रौर उसके सदस्यों में से तीन 
का सरकारी विमाों में अंडर-सेक्रेडरी होना भी विशेष उपयोगी नहीं 
होता | | 
सभा के अधिवेशनों में सभापति का पद प्रधान मंत्री अहण करता 
है। सभा के अधिकतर भेम्बर अयोग्य ओर जी-हजूर होते हैं। निदान, 
इसे “व्यवस्थापक सभा? कहना अशुद्ध है। इसके अनेक प्रस्ताव तो 
शोक, बधाई या, राजभक्ति के ही होते हैं। इसमें प्रश्नों का संतोषजनक 
उत्तर नही मिलता, और इसकी कार्यवाही भी मद्दौनों बाद छुपती है | 

,.._ व्यवस्थापक सभा का आआआय-व्यय-श्ननुमान पत्र ( बजठ ) पर कुर्द 

नियन्त्रण नहीं है। बजट प्रतिवर्ध बनता ज़रूर हे। पर यह आवश्यक 

नहीं कि वह समय पर ही बने | उस पर बहस हो सकती है, परन्ठ प्रायः 

मेम्बरों को उठचकी आलोचना करने "का साहस नहीं होता | बजट पर 

मत तो लिये . हीं नहीं जाते । और, यदि कोई मेम्बर उसके विषय में 

कोई सुझाव उपस्थित भी करे तो उसके सम्बन्ध में अन्तिम-निणय 

का अधिकार तो प्रधान मंत्री अथवा महाराज साइत्र को ही होता है | 

महाराजा साहब कितना ही खर्च कर डालें, उन पर कोई नियन्त्रण नहीं 

है। उन्हें लाखों रुपये की निजी आमदनी होती है, वह वजट में दिखायी 

ही नहीं जाती | 

न्‍्याय--न्याय-पद्धति के लिए राज्य में प्रायः ब्रिटिश भारत की 
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भद्दी नकल की जाती है। सब से उच्च छंस्था यहाँ जुड़ीशल कमेटी है । 
इसमें हाईकोर्ट के फेसलों की अपील सुनी जाती है। इस कमेटी में 
सात सदस्य हैं, जिनमें से कानून का शान सिर्फ तीन-चार को ही होता 
है। फिर, इसमें प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों की खासी सख्या रहती 
है। इस दशा में राज्य के न्याय विमाग के स्वतन्त्र और निष्पक्ष होने 
का दावा सवंथा निस्सार है । जुडीशल कमेटी के अधीन हाईकोट है, 
. उसके नीचे जिले की श्रदालते' सेशन कोट और मुन्सिफी आ॥रादि है। 
यहाँ के न्याय करनेवालों पर प्रधान मंत्री श्रोर महाराज का प्रभाव 
नियमानुसार पड़ सकता है। साधारण मामलों में न्याय जल्दी या देर 
में होना सिफारिश, रिश्वत, या हाव्िम की दिलचस्पी आदि पर 
निर्भर है। 
स्थानीय रवराज्य--सन्‌ १६३७ से राजघानी ( बीकानेर नगर ) 
की स्युनिसपेलणी को छोड़कर और सब म्युनिमपेलटियों को सभापति 
चुनने का अधिकार है। पर अब तक उनके भी समापति तइसोलदार 
या नाज़िम ही रहे हैं। मई १६४७ से यह्द घोषित किया गया है कि 
भावी चुनाव के बाद राजधानी की म्युनिसपेलटी का भी अपना 
सभापति निर्वाचित करने का अ्रधिकार होगा। राजधानी में एक 
कारपोरेशन? बनाने का विचार है, जिसमें सरकारों नोकर नामज़द नहीं 
होंगे, और नवे चुनाव में खड़े हो सकेंगे | श्रन्य म्युनिसपेलटियों में 
भी शव तहसीलदार या नाजिम सभापति नहीं होंगे । म्युनिसपल वोर्डो 
को कुछ कर लगाने का अधिकार है, पर वे सरकारी मदद मे काम 
चलाते हैं, इससे वे सीधे सरकार के नियंत्रण में रहते है। बीकानेर 
राज्य में जिला-बोड बहुत ही कम है| 
शिक्षा, स्वास्थ्य आदि--हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, थआादि के बढ़े 
सहायक होने के कारण स्व० महाराज शिक्षा-प्रेम के लिए दूरदूर प्रसिद्ध 
थे परन्तु वीकानेर,राज्य में शिक्षा का प्रचार बहुत कम किया गया। 
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वाली न मान कर प्रजा सेवक-संघ के नाम की बनावटी संस्था को मान 
दिया | खबर है कि भावी विघान के अनुसार राज्य में दो सभाएँ 
होंगी | जागीरदारों के लिए दोनों सभाओं में काफी स्थान रहेंगे । नीचे 
की सभा में दस सदस्य महाराजा द्वारा नामज़द किये जायगे। चार 
मत्री अन्तर्कालीन तीन साल के लिए चुने हुए मेम्बरों में से होंगे, पर 
उन्हें ब्रहुत कम महत्व के ही कार्य सौंपे जायंगे। और, पूर्ण शासन- 
सत्ता एवं प्रभुत्त शक्ति जनता सें निहित न रह कर मद्दाराजा में रहेगी। 
हमें ऐसी योजना बनानेवालों की बुद्धि पर तरस आता है; वे १६४० 
में रहते हैं, या' १८४७ में ! ; 
| जोधपुर 

साधारण परिचय--जोधपुर ( या मारवाड़ ) राजपूताना में तर 
से बड़ा देशी राज्य है। इसका क्षेत्रकल्त ३६,०२१ वर्ग मील, जनसंख्या 
( सन्‌ १६४१ ) २५, ५५, ६०४ और सालाना आमदनी ढाई करोड 
झुपये है। इस राज्य में केवल ७,०२१ वर्गमील ही खालसा ज़मीन है। 
शेष २६,००० वर्गमील जागीरदारों के, अधीन है, इसी प्रकार ६०२ 
गाँव खालसा है और ३,४४४ गाँव जागीरी हैं | यहाँ के शासक राठौर, 
राजपूत हैं । न्‍ 

शासन--शासन-कार्य स्टेंट कौंसिल द्वारा होता है। इसमें - महा“ 
राजा साहब के अतिरिक्त कुछ मन्नी होते हैं, जिन्हें महाराज द्वारा निर्धा 
रित कार्य शौंपा हुआ रहता है। इस समय मंत्री ये हैं--(१) प्राइम 
मिनिस्टर-- विदेश और राजनीति, रेल, पुलिस, राजस्व, हुकूमत, 
जागीरी समध्याएँ आरा द | (२) महाराज का कौसिलर या सलाहकार- 
णह-विभाग । (३) न्याय मत्री या जूडीशल मिनिस्टर। (४) मेम्बर-श्राक- 
दि-बौंसिल-आफ-मिनिस्टर्स--आवकारी, नमक, जंगल, खेती | इनकें 
ब्लावा सरदारों को कमेटी रहती है, जो, जागीर सम्बन्धी मामलों 
में सलाद देती है। 
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राज्य में सब हुक्म तथा कानून महकमाखास से जारी होते हैं। 
इसका खास काम नीचे के महकमों या विभागों ( जो विविध मन्त्रियों 
के जिम्मे होते हैं ) तथा अदालतों की निगरानी, हिदायते करना और 
उनको अमल में लाने की व्यवस्था करना है । इसके हिन्दी तथा अंगरेजी 
के दफ़रों का कार्य विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी या सुपरिटेडेन्ट करते हैं । 
राजप्रबन्ध के लिए. राज्य २२ परगनों में विभक्त हैं। परगने का 
श्रफतर हाकिम कहलाता है, उसका काम दीवानी वा फौजदारी इन्साफ 
करना, मालगुजारी वसूल करना; इमारती पट्टे देना, रजिस्टरी करना, 
लावारती जायदाद की कार्यवाही करमा और परगने का आराम बन्दोबस्त 
व जमा-ख्चे करना है ६ अधिकाश परगनों में हाकिम का सहायक 
'नायब हाकिम? भी होता है । 

व्यवस्थापक सभा--सन्‌ १६३६-४० में, यहाँ सुधारों के रूप में 
एक केन्द्रीय सलाहकार-बोर्ड औ्लौर २२ परगना-सलाहकार बोड ये | 
इनका चुनाव राज्य ने किया था, तथापि उसने इनकौ सलाह की 
कुछ विशेष कद्र न की। अस्तु, व्यवहार में शासन एकतन्त्री ही 
रहा | 

रए मई १९४१ को सुधारों की घोषणा की गयी। इसके 
अनुसार ६४ नद॒स्यों की प्रतिनिधि सलाइकार सभा ( रिप्रेजन्टेटिव 
एडवाइजरो असेम्बली? ) संगठि' की गयी । असेम्बली में नामजद 
सदस्यी की सख्या इतनी अ्रधिक (२३) थी कि यदि उनके साथ विशेष 
क्षेत्रों से निर्वाचित श्राठ सदस्य मिल जायें, तो सावज्ञनिक नेत्नों से 
निर्वाचित सदस्यों की अधिकता नाममात्र को रह जाय। निर्वाचन 
सम्बन्धी व्यवस्था मी ठीक नहीं थी। मारवाड-लोकपरिपद को काय॑ 
फारिणी ने इस सभा के संगठन के विषय में विविध सशोघनों को आ्राव- 
श्यकृता बतायी, पर जोधपुर सरकार ने उन्हें स्वोकार न क्रिया। इस 

* इससे स्पष्ट है कि शासन झौर न्याय काय एथद-एयक नहीं ऐं । 


१६४ देशी राज्य शासन * 


पर परिषद ने सभा का बहिष्कार कर दिया; इससे प्रायः सभी स्थानों से 
जागीरदार श्रादि प्रतिगामी दलों के आदमी चुने गये | 

सन्‌ १६४३ में जोधपुर सरकार ने बड़ौदा हाईकोट के चीफ जज 
श्री० सुधालकर को कुछु समय के लिए वैधानिक सुधारों के सम्बन्ध में 
सल्लाहकार नियुक्त किया था। महाराजा साहब ने उनकी सिफारशों को 
कुछ फेरफार के साथ स्वीकार किया । ५ 

इस योजना के अनुसार राज्य में एक घारा सभा कायम की 
जायगी, जिसमें कुल ६६ सदस्य रहेंगे | इनमें से ३७ प्रादेशिक निर्वा- 
चनन्त्षेत्रों से ओर १५ विशेष हितों द्वारा चुने जायेंगे, एवं आठ सर- 
कारी और नौ नामजद सदस्य होंगे | इस धारां सभा को कुछ सीमाश्रों 
के भीतर कानून बनाने, सार्वजनिक हिंत के मामलों।पर चर्चा करने, 
बजट पर चर्चा करने और उसे स्वीकार करने, प्रश्न' और पूरक ' प्रश्न 
पूछुने तथा शासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार को 
सलाह देने के 'लिए. विशेष कमेटिया नियुक्त करने का अधिकार 
होगा | 

इस योजना में धारा सभा एक ही है और प्रथक्‌ निर्वाचन प्रणाली 
नहीं रखी गयी है । मुसलिम जनता के लिए, पॉर्च मुसलमान न चुने जा 
सके तो राज्य नामजठ करके उनकी संख्या परी कर देगा। परन्तु सभा 
के सगठन में आठ मिनिस्टरों के अलावा € नामजद सदस्यों का होना 
खटकता है, उनके साथ जागीरनारों और भू-स्वामियों आदि विशेष 
वर्गों के प्रतिनिधियों को जोड दिया जाय तो जनसाघारण के प्रति- 
निधियों का बहुमत बहुत कम रह जाता है | मताधिकार भी बहुत सीमित 
है. फिर दो वर्ष या अधिक समय की सजा पाये हुए राननीतिक कार्य 
कर्ता चनाव में खडे नहीं हो सकते | 

इस विधान के अनुसार महाराजा साहब की निरंकुश सत्ता मे 
फिसी तरह की. श्रॉच नहीं आयगी; आधे मत्री भी ऐसे नहीं होंगे 
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बकिन्‍्हें घारा समा का विश्वास प्राप्त हो । 
घारा सभा को अपना सभापति स्वयं चुनने का अधिकार नहीं 
दिया गया । राज्य के प्रधानमंत्री ही उसके समापति होंगे। यही नहीं 
उपसभाषति की नियुक्ति भी महाराजा साहब ही करे गे । प्रधान मन्त्री 
को यह अधिकार होगा कि वह घारा सभा में किसी बिल के संशोधन 
या प्रस्ताव पर होनेवाली चर्चा को वीच में ही बन्द कर दे | वह किसी 
भी बिल को महाराजा साहब की स्वीकृति के लिए पेश करने फे पहले 
पुनविचार के वास्ते असेम्बली को लौठा सकेगा । उसे असेम्बली द्वारा 
अस्वीकृत किसी भी ब्रिल को अपने विशेषाधिकार द्वारा मंजूर करने 
का भी अधिकार होगा | 
बजट का बहुत सारा भाग घारा सभा के अधिकार-त्षेत्र से बाहर 
होगा, जिसमें मंत्रियों के वेतन भी शामिल होंगे। अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावों 
पर बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये, घारा सभा में चर्चा न हो सकेगी 
अतिरिक्त बजट प्र घारा सभा की स्वीकृति प्रात करना आवश्यक न 
» होगा | अन्य विषयों के साथ-साथ जागीरदारों सम्बन्धी विषय भी 
असेम्बली के अधिकारन्क्षेत्र से बाहर होंगे | 
घारा सभा के अ्रधिकारों पर यह सब अंकुश काफी व्यापक हैं, और 
प्रस्तावित सुधार-योजना में शासन को घारा सभा के प्रति उत्तरदाई 
नहीं बनाया है | लोक-परिषद ने इसे अस्वीकार कर दिया है ) 
खबर है कि शासन यन्त्र में शीघ्र ही महत्वपूर्ण परिवर्तन दोनेवाला 
है, अमी हाल तीन गैर-मरकारी मंत्री नियुक्त किये जायंगे। 
न्‍्याय--न्याय की सर्वोगरि अदालत इजलामसखास है। इसमें 
महाराजा साहब तथा कौमिल के मंत्रो होते हैँ | यह द्वाईकोट # की 
अपील सुनती है | किसी मिनिस्टर के हुस्म को अ्ररोल तथा निगरानी मी 


इसी में होती है| इसे मारवाड़ राज्य की 'प्रिवी कसिल,कट्टा जाता है । 
इाईकोर्ट को स्थापना अप्रेल १९४७ में हुई है पएले यहाँ चोफ कोर्ट ८) । 
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इसके नीचे हाईकोट है, जिसका कार्य नीचे की श्रदालतों की अपील 
सुनना हैं| राज्य में चार सेशनक्रीट और पॉच ,जुडीशल सुपरिंटेन्डेन्टो 
की श्रदालते! हैं । परगनों ( जिलों ) में न्याय-विभाग शासन विभाग 
से, अलग है | हाकिम तथा नायब हाकिमों को दीवानी और फौजदारी 
के निर्धारित अधिकार हैं । बड़े ठिकानों में जागीरदारों को प्रथम, द्वितीय 
या तृतीय श्रेणी के न्याय सम्बन्धी श्रधिकार हैं || राज्य में अनेक मुकदमों 
का बड़ी मुद्दत तक फ़ैसला नहीं हो पाता, इससे,लोगों को बड़ी परेशानी 
और धन-हानि होती है। पचायतों के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। 

स्थानीय स्वराज्य--इस राज्य में म्युनिसपेलटियाँ श्रादि स्वराज्य- 
संध्याएँ बहुत कम रही हैं। जोधपुर शहर को छोड़कर खालसा में कुल 
मिला कर ,सात म्युनिश्॒पल बोड हैं,, जो विविध उपजातियों के या 
सरकारी सदस्यों के बने हुए हैं। जागीरा क्षेत्र में .केवल दो स्युनिस- 
पेलटियाँ हैं, वे भी नाममात्र की | जोधपुर शहर के म्युनिसपल बोर्ड की 
स्थापना राष्ट्रीय कॉग्रेस के करीब-करीब साथ ही हुई थी, परन्तु इसका 
प्रथम इलकेवार चुनाव सन्‌ १६४१ में हुआथा,:उसमें स्थानीय लोक- 
परिषद क्षा प्रचड बहुमत रहा था | लोकपरिषद थार्टी का अधिकारियों से 
प्रायः संघर्ष हो रहा है। सन १६४७ में बोर्ड ने कई माह काम नहीं 
किया, सब अधिकार सेक्रेटरी को रहे। 

शिक्षा-राज्य शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ-है। सन १६४१ ई० 
की मनुष्य-गणना के अनुसार यहाँ एक हजार में केवल ४६ व्यक्ति 
पढ़े-लिखे हैं | जोधपुर नगर में अवश्य कई संस्थाएँ हैं, एक कालिज और 
दरबार हाई स्कूल के अतिरिक्त कई जातियों के अपने-अपने हाईस्कूल 
हैं; कन्याओओं फी शिक्षा की भी व्यवस्था है। परन्ठु परगनों और देहातों 
में शिक्दा का प्रबन्ध बहुत ही कम है। जागीरी इलाकों में तो लोगों की 

पजागीरदार अपने अधिकारों का बहुत दुरुपयोग करते हैं, इसलि० बहुत सो के 
अधिकार छीने या धटाये मी गये हैं । ९ 
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निजी पाठशालाएं अधिकारियों द्वारा बन्द किये जाने का भी कटठु अनु- 
भव होता है। इसका कारण नहीं बताया जाता; अनेक दशात्रों में 
लिखित सूचना भी नहीं दी जत्ती । 

« नागरिक अधिकार--नागरिक अधिकारों की अवहेलना करने 
में यह राज्य बहुत आगे रहा है। यह साहक्लोस्टाइल और टाइपराइटर 
एक्ट आदि प्रेस, के संहारक कानूनों का श्रपयश लेने वाला रहा 
है। सन्‌ १६३२ का आडिनेन्स, राजविद्रोह-कानून इत्यादि अपने ढ्ध 
के श्रनोखे कानून थे, जिनसे राजनीतिक सध्याश्रों का दम चाहे जब 
घोटा जा सकता था। हाल में कुछ सुधार हुए हैं, प्र व्यवहारिक दृष्टि 
से जनता को उनसे विशेष लाम नहीं पहुँचा । सन १६४७ से सावे- 
जनिक सुरक्षा कानून बना हुआ है, यह राज्य के किसी हिस्से में लागू 
हो सकता है। इसके अनुसार, सन्दिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा 
सकता है। मु 

जागौरदार अपने हलकों में जनता का भरसक शोषण करते हैं, वे 
गैर-कानूनी ठहराई हुई बेगार और लागें कउ कर लेते है और कोई 
इनको ज्यादतियों को जब्ानी या कार्यरूप में जरा भी विरोध करता है, 
उसे बुरी तरह सताते हैं । 

मेवाड़ 

साधारण परिचय--मेवाड़ राजपूताने का श्रत्यन्त प्रतिष्ठित 
राज्य है। इसे इसकी रानघानी के नाम पर उदयपुर राज्य भी कहा 
जाता है। इसका क्षेत्रफल १२,६६१ वर्गमील, जनसंख्या (सन्‌ १६४१ 
को गणना के अनुसार) १६,२६१२८ है। सन्‌ १६३८ में अ्जमेरनमेर- 
वाडा का एक हिस्सा, वहाँ के रहने वालों के विरोध करने पर मी, ब्रिटिश 
सरकार ने इस राज्य को सॉंप दिया; इस दिस्से का च्ञेत्रतल ३५० वर्ग- 
मील झोर जनसंख्या लगभग *६ इजार हैं| मेवाड़ राज्य (खालसा) 
को दापिक आय लगभग सदा करोड़ रुपये है। गज्य का एक तिहाई 
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भाग जागीर ओर माफ़ी है। 

शासन--यहाँ शासन-व्यस्वा एकतंत्रीय रही हैं। महाराणा मूपालसिंह 
जी के गद्दी पर बैठने के समय (सन्‌ १६३०) मुसाहबआाला (प्रधान 
परामशंदाता) की नियुक्ति की गयी, ओर भिन्न-मिन्न विभागों का-निय- 
मानुसार सगठन किया गया | सन्‌ १६४० ई० में इस पद्धति का अधिक 
विकास हुआ; मुसाइबश्आाला के स्थान पर प्रधान भन्नी नियुक्त किया 
गयीं और उसकी अधीनता में चार मत्रियों की समिति बनायी गयी, 
जो अपने-अपने काय के लिए उत्तरदाई बना दिये गये। मत्रियों के 
विभाग ये ये :--( १) शिक्षा, स्वास्थ्य आ्रादि (२) साल, (३) राजस्व 
आर (४) 'शह । प्रधान मंत्री और दूसरे सब्र मंत्री महाराणा साहब द्वारा 
नियुक्त होते थे, और उनके ही प्रति उत्तरदाई होते थे, जनता के प्रति 
नहीं। .''* 

२३ मई १६४७ की घोषणा के अनुसार तीन लोकप्रिय मंत्रियों की 
नियुक्ति की ब्यव॑स्था की गयी है। घारा सभा के चुनाव-हीने तक अ्रन्तरिम 
काल के लिए इनमें से दो मंत्री प्रजामंडल के नेता होंगे ओर एक 
राजपूत सभा का । ये तीन अ्रतिरिक्त मंत्री होंगे। महाराणा का खर्च 
नियसित कर दिया गया है। ये राज्य की आय दस प्रतिशत अपने 
लिए. खर्च कर सकेंगे । राज्य सस्था, के गौरव को कायम रखने के लिए 
अन्य आयश्यक खच्च 'का निर्णय एंक श्रंद्ध/ कानूनों अदालंत द्धोरा होगा | 

व्यवस्थापक सेभा--मार्च १६४७ के शासन सुधार बहुत असन्‍्तो 
षेप्रद होने के कारण, प्रजा मंड्डलं-दर्तरा ठुकैरा दिये गये ये | इसके बाद 
श्री० कन्हैयालाल माणिकलाल मेन्‍्शी '((जोदइस समय राज्य के वैधानिक 
“सलाहकार थे) के बनाये' हुए. मंक्विदे के आधार पर २३ महै १६४७ की 
सुधारों की घोषणा की गयी । उसके - अनुसार व्यवस्थापक सभा के ६१ 
संदस्यों से से ३१ घालिग 'मवाधिकार द्वारा निर्वाचित होंगे। ग्रामीण 
इलाकों में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जारी रहेगी । मील और दुसरी 
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पिछुड़ी हुई जातियों को उन्तकी सख्या के श्राधार पर स्थान दिये गये | 
हैं। तीन स्थान मुसलमानों के लिए और दो स्थान मजदूरों के लिए 
सुरक्षित हैं। दस सदस्य जागीरदारों द्वारा निर्वाचित होंगे, श्रोर पांच 
शिक्षित वर्ग द्वारा | पाच सदस्यों (जिनमें एक मुसलमान होगा) का 
चुनाव उद्योग घ्धों और व्यापारिक हित वाले करेंगे। पाच सदस्य 
नामजद होंगे--अध्यक्ष, तीन मन्री, तथा प्रधान मंत्री । 

पाच वैध समाप्त होने पर प्रधान सन्नी के सिवा सब सदस्य निर्वा- 
चित होंगे, और, ब्यस्थापक सभा को यह भी अधिकार होगा कि वह 
चाहे तो प्रधान मंत्री को बर्खास्त करदें | 

व्यवस्थापक सभा के लिए बालिग मताधिकार, संयुक्त निर्वाचन, 
निर्वाचित सदस्यों का यथेष्ट बहुमत और तीन लोकप्रिय मनत्रियों का 
होना तो ठीक है, तथापि इस युग के लिए ये सुधार अपर्याप्त है, सत्ता 
का श्रोत जनता के बजाय शासक को माना गया है, कार्यकारिणी को 
व्यवध्यापक सभाक्े प्रति जिम्मेवार नहीं बनाया गया | श्रस्तु, प्रजा मंडल 
को इन सुधारों से अ्सन्‍्तोष रहा । 

मालूम हुआ हे कि श्री० मुन्शी द्वारा बनाये गये विधान को महा- 
राणा ने अस्वीकार कर दिया है श्रव डाक्टर एम० एस० मेहता नया 
विधान रियासती नेताश्रो की सलाह से तैयार कर रहे हैं | 

न्‍्याय--राज्य में सर्वोच्च न्याय पंस्था हाईकोट्ट है, इसमें चीफ- 
जत्टित के अ्रतिरिक्त तीन अन्य जज है। इसके आरिजिनल!' माग में 
दीवानी के बहुत बड़े-बड़े मुकदमे होते हैं। अपोल भाग में सेशन- 
फोर्टो' के, और श्रब्वल दर्ज के ठिकानों के, मुकदरों की अपील होनी 
है। राज्य में सेशन-को्ट दो जगह हैं--उदयपुर नगर में और मील- 
वाडा में | न्‍्यायाघीशों को न्याय करने की यथेष्ट स्वतत्नता नहीं है, 
श्रतेक बार उन पर अ्रधिकारियों का अनुचित दबाव पड़ता है। फिर, 
यद्यपि न्याय-कार्य में शासन का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं हे, यहाँ न्‍याथ 

श्र 
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में सत्र का समान अधिकार भी नहीं है; छामन्तों को विशेष संरक्षण 
प्राप्त हैं | 
“' स्थानीय स्वराज्य--सन्‌ १६३६ ई० तक राज्य »भर में, केवल 
उदयपुर नगर में ही म्युनिसपेलणी थी; उसमें भी, सद्य राज्य द्वारा 
नामजद होते थे ।.मेवाड़ प्रजामडल की स्थापना के बाद, उसके माँग 
करने पर राज्य ने म्युनिसपेलटी में निर्वाचित सदस्य रखने का निश्चय 
किया । सन्‌ १६४० में म्युनितप्ल विधान लागू किया गया, जिसके 
अनुसार म्युनिसपेलटी में १२ सदस्य चुने हुए, और ८.नामजद होने की 
व्यवस्था की गयी | म्युनिसपेलटी के अधिकार और ज्षेत्र स्पष्ठ रूप से 
निर्धारित नहीं किये गये | उसके निरंय महकमा खास के विचाराथ भेज 
दिये जाते हैं । पहले चुनाव के समय ग्रजामंडल गैर-कानूनी या, दूँसरे 
चुनाव के समय उसके नाम से सदस्यों का खड़ा होना सरकार ने स्वीकार 
न किया | नतीजा यह हुआ कि म्युनिसपेली प्रायः नामज़द सदस्यों की 
ही रही । अ्रध्यक्ष तो सरकार द्वारा नामजद होता ही है | 

राज्य में, उदयपुर नगर को छोड कर श्रन्य स्थानों में जो म्युनिप्त- 
पेलटियों है, वे उदयपुर म्युनिसपेलटी के अधीन हैं। उनके सदम्य सर- 
कार द्वारा नामजद हैं | राज्य में पंचायैतें भो बहुत कम हैं, उनका काय॑. 
प्राम्मिक अवस्था में है । 

जागीरी इलाकों की कुव्यवस्था--मेवाड़ राज्य का लगभग 
एक-तिहाई हिस्सा जागीरों का है। इनमें रहनेवाली जनता की सम- 
स्‍्याएँ जुदा-जुदा हैं । प्रथम श्रेणी के जागीरदारों के ठिकानों में पो 
जनता के कष्ट श्रपरिमित ही हैं, वैसे प्रायः सभी जाग्ौरदारों की 
निरंकुशता बहुत बढी हुई है । 

महाराणा प्रताप विश्वविद्यात्य--नये शासन-छुबारों की 
घोषणा के साथ यहाँ महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया 
गया है, जिसमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा | इस संस्था के लिए मद्दा- 
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राणा और मेवाड़ सरकार ने जायदाद और शआर्थिक सहायता की व्यवस्था 
की है । एक विश्वविद्यालय-कर भी लगाया जञायगा। मेवाड़ राज्य की 
सरकारी भाषा हिन्दी होगी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जायगी । महा- 
राणा साहब और श्रा० मुन्शी को मेवाड़ में शिक्षा-प्रचार की दिशा में 
यह कदम बढ़ाने के लिए बधाई ! आवश्यकता है कि राज्य में उत्तर- 
दाई सरकार स्थापित हो, और उसके द्वारा ही इस विश्वविद्यालय का 
भो संचालन हो । ल्‍ 


जयपुर 
४ यह राज्य श्रपने विस्तार की दृष्टि से राजपृताना भर में चोया 
श्रौर आमदनी , के विचार से पहला है । इसका क्षेत्रफल 
१६,६८२ वर्गमील, जनसंख्या (१६४१ की गणना के अनुसार) 
२०,४०,८७६ और वाषिक आय ढाई करोड़ रुपए से अधिक है। 
राज्य का अधिकाश श्रर्यात्‌ लगभग दो-तिहाई भाग जागीरी क्षेत्र का 
है। महाराजा जयपुर कछुवाहा राजपूत है | ु 
शासन--महाराजा साहब मंत्रियों की कोंसिल ( कोंसिल-आफ- 
मिनिस्टर्स ) की सहायता से शासन-कार्य चलाते हैं, जिसे टेक्स लगाने 
और राज्य की ्राय कों खर्च करने का अधिकार है । मन्रियों में प्रधान 
मंत्री के अलावा चार मत्री ओर होते हैं--अर्थमंत्री, मालमंत्री, शहमंत्री 
श्रौर शिक्षा मंत्रों | इनमें से तीन मंत्री गैर-सरकारी हैं और उनमें से 
दो प्रणामण्डल के हैं | मन्त्रियीं को सहायता के लिए सेक्रेटरी हैं, जिन 
में से एक चीफ-सेक्रेटरी कहलाता है। प्रत्येक मन्‍्त्री को कुछ-कुछ 
शासन-विभाग सौपे हुए हैं । कौँसिल का प्रेसीडेन्ट प्रधान मत्री ही होता 
है। मंत्रियों की नियुक्ति और अलह्ददगी महाराज्य साइब द्वारा होती है । 
व्यवस्थापक ससा--व्यवस्थापक सभा में अध्यक्ष (प्रधान मतन्नी ) 
सहित ५१ सदस्य हैं-- १४ नामजद ओर ६७ निर्वाचित। नामजद 
सदस्यों में १० सरकारी पदाधिकारी ओर ४ गेर-तरकारी हैं| निर्वाचित 
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सदस्यों का व्योरा इस प्रकार है--सरदारों के प्रतिनिधि ६, मज़दूरों का 
है, महिलाओं का १, व्यापारियों का १, साधारण निर्वाचक-सर्थों के 
२१, जनरल, और घुसलमानों के लिए सुरक्षित ४। साधारण निर्वाचक- 
क्षेत्रों के २१ प्रतिनिधियों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन पद्धति से होता 
है। सरदार वर्ग के लिए लगभग सात सौ आदमियों के लिए ६ प्रति- 
निधियों का रहना अ्रसंतोषजनक है। व्यवस्थापक्र सभा के अ्रधिकार 
काफी सीमित हैं; राजपरिवार, फौज, दूसरी रियासतों से सम्बन्ध श्रादि 
विषय इसके विचारतज््षेत्र के बाहर है। बन्नट पर इसमें सिफे बहस हो 
सकती है, और कणोती आदि के प्रस्ताव लिये जाते हैं, पर इस समा के« 
मवानुमार उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता | 

व्यवस्थापक सभा के साथ एक प्रतिनिधि-समा है; इसे कानून 
बनाने आदि का अधिकार नहीं है । यह एक तरह को बादविवाद-सभा 
है, जिसके सदस्य जनता के अमाव अभियोग सम्बन्धी प्रश्न तथा पूरक 
प्रश्न निर्धारित सख्या में, पूछ सकते हैं। ये कोई प्रस्ताव नहीं ऋर 
सकते । इसमें १२५ सदस्य हैं--५ नामजद और १२० निर्वाचित | 
निर्वाचित सदस्य इस प्रकार बँटे हुए हैं--जागीरदार २५, मजदूर २, 
महिला २, व्यापारी २, साधारण निर्वाचन क्षेत्र से ७८ जनरल, ओर 
मुसलमान ११ सुरक्षित | 

मताधिकार संकुचित होने, व्यवस्थापक् सभा के अधिकारों के 
मर्यादित होने तथा मंत्रिमंडल के व्यवस्थापक, सभा के प्रति उत्तरदाई 
न होने के कारण इन शासन-सुधारों से जनता को संतोष नहीं है । 

मालगुजारी और नन्‍याय--मालगुजारी की वसूली के लिए 
' राज्य की चार कमिश्नरियाँ हैं, जो एक-एक डिप्टी कमिश्नर के श्रधीन 
हैं। इनके अंतर्गत ११ निजामतें हैं, जिनमें ३० तहसीलें हैं; व्हनके 
ग्रघिकारी क्रमशः नाजिम और तहसीलदार हैं। इनके सहायक नाव 
नाजिस और नायब तहसीलदार हैं । 


है! 
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* नाजिम निजामत, माल-श्ररुसर होने के अलावा मजिस्ट्रेट भी हैं । 
दीवानी मामलों के फैसले मुंसिफ करते हैं। कहीं कहीं सब-जज और 
एमिस्टेण्ट सेशन जज भी हैं। अ्रपील के लिए. अपीलनकोर्ट है। 
रियासत की सबसे उँची अदालत हाईकोट है, जिसमें एक चीफ-जस्टिस 
ओर तीन जज हैं | मुकदमों का फैसला होने में देर तो बहुत लगती हो 
है; न्याय मँँहगा भी बहुत पडता है। बहुत से मामलों 'में पुलिस का 
गुप्त रूप से अनुचित हस्तक्षुप होता है । 

स्‍्युनिसपेलटियाँ और पंचायतें--कुछ समय से स्थानीय 
स्वराज्यन्सस्थाओं के विषय में अच्छी प्रगति हुई है। जयपुर शहर 
म्युनिसपल कौसिल के ३६ सदस्यों में ६ नामजद और ३० निर्वाचित 
हैं।, नवम्बर १६४६ से म्यूनिसपेलटी का आ्राय व्यय कौंसिल के हाथ 
में आ गया है। पाँच हजार या इससे अधिक आबादी वाले कस्त्रों 
में म्युनिसपल कमेटियॉँ कायम हो गयी हैं। उनमें से कुछ में अध्यक्ष 
चुने हुए हैं, श्रोर सदस्य निर्वाचित तथा नामजद दोनों प्रकार के हैं | 
छोटे कस्त्रों में पंचायतें कायम हुई हैं । 

शिक्षा आदि--शिक्षा आदि के लिए. जयपुर शहर में मिडल 
ओर हाई स्कूलों के अलावा एक एम० ए० तक का डिग्री कालिज, 
चार दूसरे “कालिज, और एक शिल्प और कला का छझ्कूल है। राज- 
धानी के बाहर प्रमुख निञ्ञामतों में भी राजकोय हाई स्कूल हैं। गत 
वर्षो में शिक्षा मे उन्नति और प्रचार तो अवश्य हुआ है, परन्तु जबकि 
पहले यहाँ शिक्षा निश्शुल्क थी, अब अगरेजी स्कूलों तथा कालिनों में 
विद्यार्थियों को फीस देनी पड़ती है । 

चरखा सद्ड) हरिजन सेवक सद्डछ, राजपूताना शिक्षा मण्डल, मार- 
वाड़ी रिलीफ सोसायटी, बिड़ला ऐजूकेशन ट्रस्ट वनस्पली बालिका 
विद्यालय आदि संस्थाएँ शिक्षा आदि विविध रचनात्मक प्रद्धत्तियों को 
सुन्दर ढग से विकसित कर रही हैं, ओर जन-हितकरारी कार्य में लगी 
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हुई हैं| राजपूताना यूनिवर्तियी के बारे में पहले लिखा जा चुका है, 
उसका प्रधान कार्यालय जयपुर में रहेगा । पिलानी में बिड़ला एज्यू के- 
शन ट्रस्ट के अन्पर्गत इञ्चिनियरिंग कालिज चल रहा है | 

स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध में अब कुछ ध्यान दिया, जाने 
लगा है। 

जयपुर में लगान आदि के सम्बन्ध में जनता को बहुत सी शिका- 
यते रही हैं | बेगार यहाँ जाब्ते से तो बन्द, है, परन्तु देहातों श्रौर 
जागीरी इलाकों में इसका काफी जोर है । 

जागीरदारी--जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, जयपुर में दो- 
तिहाई रियासत जागीरदारों के श्रधिकार में है| जागीरदार प्रायः प्रजा 
की शिक्षा, स्वास्थ्य, दुर्भिन्-निवारण आदि बातों पर ध्यान नहीं देते | 
इसके अतिरिक्त यदि राज्य की ओर से किसी विषय में सुधार करने की 
भावना से कोई कमेटी श्रादि नियुक्त की जाती है, तो उसमें बाघा 
डालने में इनका खास भाग रहता है, और ये राज्य की प्रगति को 
रोकते हैं | सीकर, खेतड़ी श्रीर उणियारा ठिकानों को दीवानी तथा 
फौजदारी के अ्रधिकार प्राप्त हैं, बाकी ठिकानों के मामले निज्ञामतों में 
जाते हैं| लेकिन छोटे ठिकानों में भी कई एक जनता को गैर-कानूनी 
तरीके से दबाते रहते हैं । ह ं 

विशेष वक्तव्य--तुलनात्मक दृष्टि से जयपुर की राजनीतिक 
स्थिति खासी अ्रच्छी हे। उत्तरदाई सरकार के ,उद्देश्य को लेकर 
विधान बनाने के लिए! एक समिति काम कर रही है। प्रजामंडल बहुत 
प्रगतिशील है, वह उत्साहपूवंक कार्य कर रहा है, तथा राजपूताने भर 
के प्रजामंडलों में अपना विशेष स्थान रखता है | 

शाहपुरा है 

राजपूताने का यह छोटा-सा राज्य अजमेर-मेरवाड़ा के दक्तिण में 

है। इसका क्षेत्रकल ४०५४ वर्गमील, जनसंख्या (सन्‌ १६४१) ६१,१७१ 
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और औसत वार्षिक आय लगभग छुः लाख रुपए, है। शासक राणखा- 
प्रताप का वशजञ है, और राजाधिराज कहलाता है। हाल में इस छोटी- 
सो रियासत के शासक श्री० सुदर्शन देव जी ने शासन-सुधारों की दृष्टि 
से ऐसा कदम उठाया है कि इसे राजपूताने ' का ऑऔंध! कहा जा 
सकता है। ु 

उत्तरदाई शासन --जनवरी १६४६ में यहाँ प्रजामंडल का पहला 
श्रधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष श्री० गोकुललाल अतावा ये + कुछ 
समय बाद राज्य की ओर से श्री० असावा जी की अध्यक्षता में एक 
विधघानन्तमिति बैनायी गयी, जिसे इस राज्य के लिए नया विधान तैयार 
करने का काम सौंपा गया । इस समिति ने स्वंक्म्मति से यह सिफारिश 
की कि राज्य में पूर्ण उत्तरदाई शामन कायम किया जाय । 

समिति ने विधान का जो ससयिदा उपस्थित किया, उसमें बालिय 
मताधिकार, प्रयत्त चुनाव, आधारभूत (बुनियादी) श्रधिकार, शक्ति 
प्राप्त व्यवस्थापक सभा और जिम्मेदार मंत्रिमंडल की व्यवस्था की 
गयी । न्‍्याय-विभाग को शासन-विभाग से पृथक रखा गया | 

विधान की कुछ व्योरेवार चार्तें--प्रस्तावित विधान की कुछ 
व्योरेवार बातें इस प्रकार थीं-- 

राजाधिराज राज्य के वेधानिक अध्यक्ष होगे, और उनकी सारी 
सत्ता राज्य-कॉसिल, व्यवस्थापक सभा तथा हाईकोट द्वारा प्रयुक्त होगी | 
उनकी प्रत्येक आज्ञा पर किसी मंत्री का हस्ताक्षर होना श्रावश्यक 
होगा | 

मत्रिमंडल में प्रघान मंत्री तथा दो अन्य मन्‍्त्री होंगे, जो व्यवस्पा- 
पक सभा में बहुमत दल के होंगे और सभा के प्रति उत्तरदाई होंगे । 

व्यवस्थारक सभा में २६ तदस्य होंगे, जो सब निर्वाचित होंगे | 
किसी विशेष विषय के सम्बन्ध में ठसके दो विशेषज्ञ एक अधिवेशन 
तक के लिए नामजद किये जा सकेंगे। व्यवस्थापक सभा का कार्यकाल 
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चार वष का होगा | न ; 

निर्वाचन बालिंग मताधिकार , श्रौर संयुक्त निर्वाचननद्धति के 
आधार पर होगा,। १८ वध का प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य में दस वष 
तक रह चुका हो, नागरिक और मताधिकारी :माना जायगा | मुसल- 
मानों के लिए शाहपुरा न॒गर में एक स्थान सुरक्षित रहेगा । जागीरदारों, 
ज्यों व अजुएठों को एक-एक विशेष स्थान दिया ज़ायगा। ,साधारण 
मतत््षेत्रों में ११ देहाती श्रोर ७ शहरी क्षेत्र होंगे । , 

राजाघिराज बजट पर स्वीकृति रोक न सकेये | सारी कार्यवाही हिल्दी 
भाषा में होगी । । 

नागरिकों को विविध विषयों के बुनियादी ,अधिकार होंगे। 
उन्हें यह भी इक होगा कि वे उन सुविधाश्रों और साधनों की स्थिति 
प्राप्त करें जो मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण तथा सम्पन्न विकास के लिए 
आवश्यक हैं | इस स्थिति में आभिक ढाचे का इस प्रकार का संगठन 
करना, जो न्याय के ठिद्धान्तों पर आधारित हो और मानव 
प्राणियों के योग्य जीवन की गारंटी कर सके, विशेष रूप से सम्मिलित 
होगा | 

विधान में परिवर्तन व्यवस्थापक सभा के दो-तिहाई बहुमत 
से हो सकेगा । राज्य में एक हाईकोर्ट स'गठित होगा, जिसको विधान 
की अन्तिम व्याख्या करने का अधिकार होगा । 

राजाधिराज की स्वीकृति--ता० १४ श्रगस्त सन्‌ - १६४७ को 
शाहपुर दरबार ने उत्तरदाई शासन के इस प्रस्तावित विधान को कुछ 
साधारण परिवर्तन करके स्वीकार किया ओर इसे राज्य में लागू 
करने और उसके श्रनुमार शासन-कार्य जनता के चुने हुए प्रति- 
निधियों को देकर स्वयं केवल वैधानिक शासक की स्थिति में रहने की 


घोषणा की |- 
विशेष वक्तत्य--प्रजामंडल के प्रधान श्री० श्रसावा नी राज्य के 
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प्रथम लोकप्रिय प्रधान मेत्री होंगे । यह ठीक है कि शाहपुरा एक इतनी 
छोटी रियासत्त है कि आधुनिक युग की आवश्यकताओं, को देखते हुए 
भारतीय सच्च में उसके एके अलग इकाई के रूप में रहने में सन्देह 
ही हे, तर्थांपि उसने इस समय दूसरे राजाओं के सामने बहुत सुन्दर 
उदाहरण उपस्थित किया है। शाहपुरा में राजस्थान की पहली प्रजातंत्री 
और उत्तरदाई सरकार कायम होगी | 
..*. छत्वीसवाँ अध्याय 
' मध्यभारत के राज्य 
[ गवालियर, इन्दोर, भोपाल, रीवा ] 

में इस बात को बुरा समझता हूं कि लोगों की साँयें उस समय 
स्वीकार की जायें, जब वे माँयते-माँयते थक जायें, निराश हो जायें 
ओर अशान्ति पेदा करने को तैयार हो जाँय । 

| -स्व० सहाराजा साधवराव 

मध्यमारत देशी राज्यों का दही समूह हे । इस प्रदेश में कुल 
मिलाकर ६० राज्य हैं ।* इनमें मुख्य ये हं--गवालियर, इन्दौर, रौवा, 
बड़ी देवास, छोटी देवात, राजयढ, नरखिंहगढ़, खिलचीपुर, अजय- 
गढ़, बावनी, दतिया, ओरछा, बविज्ञावर, चरखारी, छुतरपुर, पन्ना, 
समयर, मेहर, नागोद, घार, जावरा, रतलाम, अ्रलीयजपुर, वर- 
वानी, -फाबुश्रा, सैलाना, श्रौर सोतामऊ । अन्य राज्य बहुत छोटे-छोटे 
हैं, यहों तक कि क्विसा-किसी राज्य का ज्षेत्रफल पाँच वर्भमील, जन- 
सख्या, एक हजार से कुछ ही श्रधिक्, और झौोसत वाषिक आय 

» इस प्रकार मध्य मारत की कुल सवा करोट ञ्ञादाठी पर ६० शासकों और 
उसके शाही परिवारों के खर्च का भार है; यह खच जनता की गाढदी कमाई का 
लगभग २५ फी सदो दो जाता है। 

र्३ 
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केवल बारह हजार रपये हँ। आगे हम नमूने के तौर से कुछ राज्यों की 
शासनपद्धति का विचार करेंगे | 

छोटे-छोटे राज्यों के लिए संयुक्त व्यवस्था--कुछ समय मे 
भारत-सरकार के सामने छोटे-छोटे देशी राज्यों के लिए संयुक्त हाई- 
कोट और सपयुक्त पुलिस स्थापित करने की योजना रही है। यह 
योजना मध्यभारत में अमल में आने लगी थी। पहले बुन्देलखंड के लिए 
ओरहछा में संयुक्त हाईंकोट और संयुक्त पुलिस की व्यवस्था हुईं। 
पीछे इन्दौर मे मालवा समूह के राज्यों के लिए ऐसी ही व्यवस्था हुई। 
इस समूह में भाबुआ, सैलाना, जावरा और रतलाम आदि मालवा 
और भोपाल एजन्सी की कुछ रियासतें शामिल थी | 

मभ्यभारत और राजपूताना--मध्यमारत की पश्चिमोत्तर 
सौमा राजपूताने से मिली हुई है। यहाँ के निवासियों का रहनसहन; 
जाति, 'माषा 'राजपूतानावालों को सा ही है। कई राजा राजपूत हैं, और 
कुछ ऐसे मराठे हैं जो पहले राजपूत ये; पीछे दक्षिण में जाने पर मराठों 
में मिल गये | उनका राजपुर्तों से विवाह-सम्बन्ध होता रहता है। इसी 
प्रकार मध्यभप्रत में ज्ञागीरदारी आदि की समस्याएँ भी राजपूताने के 
ही समान हैं। साधारणतया मध्यमारत, राजपूताने की अपेक्षा 
अधिक शिक्षित और उन्नत है, यहाँ जनता के दमन के लिए बेसे मध्य- 
कालीन उपाय काम में नहीं लाये जाते, जैसे राजपूताने के राज्यों में 
लाये जाते हैं । 

नागरिक स्वतंत्रता की कमी-परन्ठु यह नहीं कहा जा सकता कि 
मध्यमारत में नागरिक स्वततन्नता को दृष्टि से परिस्थति विशेष अच्छी 
रही है। मध्यमारत का बहुत उन्नत समझा जानेवाला इन्दौर राज्य 
कई वर्ष सभावन्दी के कानून से कलंकित रहा है; वहाँ प्रजामडल जैती 
शान्ति और अहिन्सा नीति से काम करनेवाली संस्था के वार्षिक अधिवे- 
शन रोके जाने का उदाहरण मिला। गवालियर में कार्यकर्ताओं को बिना 
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भुकदमा चलाये राज्य से निकाले जाने की घटना जनता के सामने रह 
है। भोपाल ने भी दमन में खूब नाम पाया है। यह तो, उन्नत कह्ठे 
जानेवाले राज्यों की बात है | इससे श्रन्य राज्यों की स्थिति के विषय में 
सहज ही कल्पना को जा सकती है। रतलाम, राजगढ़, जीवट और 
फजुआ आदि ने अपने कारनामों से लोकमत कोन केवल अपने 
विरुद्ध, वरन्‌ सब देशी राज्यों के समूह के ही विरुद्ध, बनाने में सहा- 
यता दी है | ः 
गवालियर 5 

पह सध्यभारत का प्रमुख राज्य है। इसका न्षेत्रफल २६,३६७ 
वर्गमील, जनसंख्या लगभग चालीस लाख, ओर वाषिक आय सवा 
तीन करोड़ रुपये हैं । वास्तव में इसके दो भाग हैं, उत्तरीय भाग गवा- 
लियर, और दक्षिणी भाग मालवा कहलाता है | मालवा कई टुकड़ों में 
बेटा हुआ है, जिनके बीच मे दूरी रियासतें आ गयी हैं। 

स्व० महाराजा माधवराव जी ने सन्‌ (८८६ ई० से सन्‌ १६२५ 
तक राज्य किया | आपने राज्य की श्रच्छी उन्नत की। आपके उद्योग से 

शासन सम्बन्धी तथा गवालियर राज्य सम्बन्धी छोटी से लेकर बड़ी 

त्रातों तक का समावेश 'पोलिसी दरबार? में किया गया | 

शासन--नवम्बर १६३६ में श्रीं० जिवाजीराव ने शासन-सूत्र 
महण किया | शासन-कार्य के श्राठ विभाग हैं :--(१) विदेश और 
राजनीतिक, (२) सेना, (३) णह, (४) माल, (५) राजस्व (६) कानून 
और न्याय, (७) जागीर, (८) व्यापार और उद्योग । प्रत्येक विभाग 
रक-एक मत्री के सुपुर्द है। इनके श्रतिरिक्त दो मन्रो ऐसे भो हैं जिनका 
कोई विशेष निर्धारित विभाग ('पोटफोलियो?) नहीं है।ये मत्ना (१) 
आय सम्बन्धी अपील और निगरानी तथा (२) माल सम्बन्धी श्रगल और 
... रानी के कार्य का निर्राज्षण करते हैं | पुलिस और 'जयाजा प्रताप*४४ 

*राज्य का हिन्दी-भगरेजी अद्ध' साहाहिक पन्र 
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विभाग स्वयं मद्दाराज के श्रघीन है। उनकी ओर से हुजूर सेक्रेटरी' 
इनका कार्य संचालन करता है। 

सन्‌ १६३६ में एक शासन-सुधार सम्बन्धी 'धोषणा की गयी ।एक 
दूसरी सूचना द्वारा महाराज ने अपनी पसन्द का एक मंत्री ऐसा रखने 
का निश्चय प्रकट किया, जो प्रजा में से, गैर-सरकारी हो | तदनुसार श्री" 
तख्तमल जी जैन स्थानीय स्वराज्य और आमोद्योग मन्‍्त्री नियुक्त किये 
गये थे | परन्तु लगभग डेढ़ साल बाद ही, उन्हें त्यागपत्न देना पड़ा; 
तब से उस जगह पर एक एक्टिग (क्राय कर्ता) मनन्‍्त्री ही काम करता 
रहा है । 

दिसम्बर १६४६ की घोधणा के अनुसार अब (श्रगस्त १६४७ में) 
कार्यकारिणी कौंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर ११ कर'दौ 
गयी है। उनमें ५ गैर-सरकारी सदस्य होंगे । खाद्य, कृषि, सहकारिता) 
आम-सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी विभाग इन मन्न्रियों के सुपुद 
कर दिये गये हैं | ६.3 «४2 "अं के 

व्यवस्थापकः मंडल- इसमें दो रुभाएँ है। प्रजा-सभा 
(मजलिस आराम) के ६० सदस्य होते हैं--५५ निर्वाचित और ३४ नाम- 
जद | निर्वाचित, सदध्यों में ४३ देहाती क्षेत्र के, ७ शहरी क्षेत्र के श्रौर 
पू विशेष वर्गों के होते हैं| नामजद सदस्यों में २० गैरन्सरकारी ओर 
१५ सरकारी होते हैं ।:दुसरी व्यवस्यापकत समा (मजलिस कानून) कीं 
नाम अब राजमभा है | इसके ४० सदस्य होते हैं--२०! निर्वाचित क्र 
२० नामजद । निर्वाचित सदस्यों में से ११ देहाती क्षेत्र के, ५ शहरी क्षेत्र 
के, श्रौर ४ विशेष व॒र्गों के होते हैं। नामजद सदस्यों में ८ गैर-सरकारी 
ओर १२ परकारी होते हैं | दूसरी सभा का होना, और दोनों समाओ्ं में 
नामजद सदस्यों का इतना अधिक होना, चिन्तनीय है। 

. दोनों समाओं का कार्य-काल तोन-तीन साल- निश्चित किया गया 

है । दोनों का कार्यक्षेत्र समान है। दोनों को प्रश्न पूछने, प्रस्ताव पाठ 


मध्यभारत के राज्य श्पर्‌ 


करने, बिल पेश करने और' बजट पर बहस करने का अ्रधिकार है । 
कोई प्रस्ताव संशोधित या मूल रूप में, जब तक दोनों समाश्रों द्वारा 
स्वीकृत न हो, (और पीछे राजकीय स्वीकृति न प्राप्त करले) कानून का 
रूप घारण नहों कर सकता । दोनों सभाश्रों में मतभेद होने पर, उनकी 
संयुक्त ब्रैठक में विचार होता ईहै । 

न्‍्याय--न्याय-कार्य के लिए राज्य में सर्वोच्च संध्या हाईकोट है। 
उसके श्रधीन सेशन और जिला-कोर्ट है तथा जिला-सबजज, आनरेरी 
मजिस्ट्रेंटों के कोट एवं परगना कोट -आदि हैं | प्राणदंड के सब्॒ मामले 
महाराज के श्रन्तिम निर्णय के लिए उपध्थित किये जाते हैं | 

आधिक स्थित्ि--आय के साधन परिमित और कम उन्नत होते हुए 
भी इस राज्य की. श्रार्थिक 'स्थिति अश्रच्छी है। स्व० महाराजा माघव- 
राव जी. के समय से कई कार्यों के लिए. अलगन्श्बलग निधि स्थापित 
हैं, जो क्रमशः बढ़ती जाती हैं | इस राज्य में डाक और तार का अपना 
अलग प्रबन्ध है | राज्य की श्रपनी 'एक छोटी रेल भी है। प्रारेंभिक 
शिक्षा, परगना व जिला बोर्डों, सहकारिता, कृषि-सुधघार. जर्मीदार- 
सभाओं एवं निर्माण-कार्यो' आदि की दृष्टि से राज्य उन्नतशील है । 

दे राज्य प्रतिव्षें दो हजार उपये लेखकों. को प्रोत्साहित करने के लिए 

उनकी उत्तम क्ृतियों पर पुरस्कार के रूप में प्रदान करता है । 

नागरिक श्रधिकार--नागरिक अधिकार यहाँ भी नामामात्र के 
रहे हैं; शासकों को इच्छा पर लोगों को बिना मुकदमा चलाए देश- 
(राज्य) निकाले तक का दड दिया जाता रहा है। सन्‌ १६२६ की 
राजकीय घोषणा में कहा गया था कि जनता को भाषण, लेखन, प्रका- 
शन, और सभा करने आदि की नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार 
रहेगा | परन्तु श्रमी स्थिति पूर्णतया संतोषप्रद नहों हैं । मजदूरों पर गोली 
£7++----- 

* हमारी कई पुस्तकों पर चालौस रुपए से लेकर दो सौ स्पए० तक का पुरस्कार 
मिल चुका शै। - 
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चलाने का एक कांड द्वाल में ही हुश्रा या । 

राज्य की शासन-रिपो्ट प्रति वर्ष व्योरेवार प्रकाशित होती है, 
उसमे महाराजा की साइब की ओर से आलोचना भी रहती है। हाँ 
रिपोट अंगरेजी में ही छुपती रही है। 

जायारी इलाकों की बातु--गवालिशर राज्य में छोटी-यडी सब 
मिला कर पॉच सो से अ्रधिक जागीरें हैं, इनमें से लगभग एक-तिहाई 
बरदइन्तजामी फजूलखर्ची, नाबालगी या आपसी भगड़े श्रादि के कारण 
कोट-आफ-वार्डस के अधीन हैं । कितने ही जागीरदार अपने माली 
दीवानी, फौजदारी अधिकारों का चहुत दुरुपयोग करते हैं, इससे जागीरी 
क्षेत्र में अत्याचार, अन्याय और रिश्वत्त का बड़ा जोर रहता है। साव॑- 
लनिक कायकर्त्ता इस ओर ध्यान दे रहे हैं। कुछ वर्षो' से ग्रवालियर- 
राज्यन्तावेजनिक सभा के श्रन्तगंत, जागीरी प्रजा के अधिकारों के वास्ते 
भी सावज्जनिक सम्मेलन किये जा रहे हैं | 

विशेष वक्तव्य --दिसम्बर १६४६ में महाराजा साहब राज्य में 
उत्तरदाई शासन स्थापित करने की घोषणा कर चुके हैं| उसे अमल में 
लाने के लिए श्रावश्यक कार्यवाही करने वास्ते ११. सदस्यों की कमेगी 
नियुक्त की गयी है, जिसमें गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत है | : 

इन्दौर - 

इन्दौर या होलकर राज्य मध्यमारत के मालवा राज्य और नोमाड़ 
प्रदेशों में है । यह कई बड़े-बड़े टुकड़ों से मिलकर बना है। यहाँ का 
क्षेत्रफल ६६२५ वर्गमील, जनसंख्या पन्द्रह लाख, और वार्षिक आय 
तीन करोड़ रुपये से श्रधिक है । 

मंत्री--मंत्रिमडल में प्रधान ' सनन्‍्त्री तथा पाँच अन्य मत्री हैं। 
शासन-कार्य संचालन के लिए, मंत्रिमंडल को पूर्ण अधिकार है, पर वह 
मद्दाराजा के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति नहीं। मंत्रियों के अलावा 
एक मेम्बर और है जो “ारेन? ( विदेश )--मेम्वर कह लाता है | 
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व्यवस्थापक परिषद--व्यवस्थापक परिषद में ५२ सदस्य हैं-- 
३७ निर्वाचित और १६ नामजद । चुने हुए सदयों में ४ इन्दौर शहर के, 
६ श्रन्य म्युनिसपल कर्त्रों के, १७ देहाती क्षेत्र के, १० विशेष वर्गों" के 
रखे गये हैं; ओर नामजद सदस्यों में ८ सरकारी और ८गैर-सरकारो हैं । 
निर्वाचित सदस्यों में से २६ सदध्य प्रजामंडल के हैं | कुछु जगह मुसल- 
मानों के लिए सुरक्षित रहती हैं । विशेष निर्वाचक संघों के प्रतनिधिइस 
प्रकार होते हैँ;--म्रेजुएट १, जागीरदार २, कपड़े की मिले १, अन्य 
कारखाने १, चेम्बर्आफ-नकामस, १ व्यापार-व्यवसाय १, स्रियाँ३। 
इन दस प्रतिनिधियों में से जागीरदारों के दो, कपड़े की मिलों का एक 
अन्य कारखानों का एक, एवं व्यापार-व्यवसताय का एक, इस प्रकार 
पाच प्रतिनिधि प्रायः सरकारी पक्षु का ही बल बढ़ानेवाले होने की 
सम्मावना रहती है। चेम्बर-आफ-कामसस की स्थापना न होने से उसकी 
ओर से लिये जानेवाले सदस्य की जगह खाली रहती है। समापति 
महाराज साहब द्वारा नियुक्त होता है। उपसमापति का निर्वाचन परिषद 
के सदस्य करते हैं । हे 

व्यवस्थापक परिषद को प्रश्न पूछने, कानूनी मसविदों के प्रस्ताव 
पास करने और बजट की कुछ मदों पर केवल वादविवाद करने का 
श्रधिकार है। राजपरिवार, सेना, संधि आदि तो परिषद के क्षेत्र से 
बाहर हैं ही; परिषद को शासन-विधान तथा ऐसे अन्य विषयों के सम्बन्ध 
में भो कोई श्रधिकार नहीं है, जिन्हें महाराजा साहब परिषद के क्षेत्र से 
चाहर रखें । व्यवस्थापक परिषद द्वारा पास किये हुए प्रस्तावों को 
अतिम स्वोकृति देना तथा उनको श्रमल में लाना सरकार तया श्रीम॑ंत्त 
महाराज के हाथ में है। सरकार ऐसे कानून को भी बना सकती है 
और अमल में ला सकती है, जिसे व्यवध्यापक परिषद ने पास न किया 
हो, या जो परिषद में पेश ही न हुआ हो | 

इससे स्पष्ट है कि व्यवस्थापक परिषद की शक्ति और श्रधिकार 
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वहुत परिमित है | नये विधान की बात आगे कंद्दी 'जायेगी।। 

न्‍्याय>-राज्य में हाईकोर्ट तथा नीचे को >अदालतें हैं॥ यद्यपि 
न्याय-विमाग शासर्न-विभाग से ' अलग कद्दा जाता है, अ्पलः में ऐसा 
नहीं है । चोफ जस्टिस की तथा हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति भीमन्त 
महाराज हो करते हैं। कुछु समय पहले तो चीफ जध्टिस जूडीशल 
मिनिस्टर भी थे | कई.जगह स्थानीय अ्रमीन ( परगने के हाकिम ) को 
को मर्जिस्ट्रूट के अधिकार हैं,। न्याय विभागःके छोटे- श्रधिकारियों पर 
पुलिस का बहुत दबाब-रहदता'है। दमन-काल/ में मनिल्‍्ट्रट ,राजनीतिक 
मुकदमों का फेतला अकसर शासन का रुख देखकर करते-ये | 

जिलों का प्रवन्ध--इन्दौर राज्य में जिले का प्रधान श्रषिकारी 
धसूबाः कहलाता है। सूचा साहब का सुख्य सम्बन्ध जमीन ओर 
मंलिगुनारी से होता है। वे ही जिले के मजिस्ट्रंड होते हैं। उनके 
अधीन सब-डिवीजन या परगनों / फे.हाकिम होतेःहै', जिन्हें श्रमीन 
कंही जाता है । कक 5 

स्थानीय स्वराज्य --इन्दौर शहर में और जिलों में २५ म्युनिस- 
पेलंटियाँ हैं। इन्दौर शहंर की म्युनिस्पेलणटी को, हाल' में सभापति 
चुनने अधिकार दिया गया है, इसमें, वाघारण जनता के सदस्यों का 
बंहुमंत है । इंसे सरकार से डेढ्लाख रुपये की सालाना ग्राठ मिलती 
है। यद्यपि. ,सन्‌ : १६४६.. से. :जिला-म्युनिसपेलडियों में .जनता 
के प्रतिनिंघियों का बहुमत रखा गया है, उन्हें श्रपना बनदा वृत्रा साहब 
की मंजूरी ःके- बिना बनाने का अधिकार नहीं है । 79020 

सन १६ १६ में,' यहाँ बड़े-बड़े तथा व्यापारिक,महत्व : के गाँवों में 
पंचायतें स्थापित करेने के लिए ग्राम-पंचायत-कानून बनाया गया था | 
सन १६४७ ई० में.ऊंषि'तथा सहकारिता विसाग को मिलाकर रेवन्यू 
मिनिस्टर ( माल-मंत्री ) के नियंत्रण में, आम-छुधार विमाग /का संगठन 
किया 'गयां॥- रियासत में- कुल ४१७ पचायतें, स्थापित हैं |-कर्ल 
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पंचायतें काम नहीं कर रही है। अब पंचायतों में जनता के चुनें हुए पंचों 
का बहुमत रहरूँँ लगा है। सरपच की नियुक्ति गॉववालों को राय 
सेकी जाती है | पंचायतों को सरकार से बधी हुई र्हावयता नहीं -मिलती, 
जनता के उपयोग के कायों के लिए कुछ रुपया दे दिया जाता है। 
पंचायतों को टेक्स लगाने का अधिकार नहीं है; उन्हें सिफ छोटे-छोटे 
दोवानी ओर फौजदारी मामले निपयाने का ही अधिकार है, जिससे 
बीसन्पच्चीस रु० साल की आमदनी होती है । न“ 

शिक्षा--इन्दौर के कालिन्न आगरा विश्वविद्यालय से सम्पद्ध हैं । 
राज्य में प्रारम्मिक शिक्षा निश्शुल्क है | इन्दौर म्युनिशपेलटी की सीमा 
में तो यह अनिवाये भी है। राज्य भर में इसे अनिवार्य - करने के 
उद्द श्य से नेमावर जिले में बड़े वेग से काय॑ आरम्म किया- गया था, 
पर पीछे उसमें शिथिलता श्रा गयी । राज्य में ग्रामीण पुस्तकालयों के 
प्रचार के लिए खासा काम हुआ है| ४-5 

नागरिक अधिकार --इन्दोर नगर में कभों-कभी हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, सम्पादक सम्मेलन, कवि सम्मेलन, खादी प्रदर्शनी आदि 
संस्थाओं के अधिवेशन हुए हैं, ओर राज्य की ओर से इन सावेजनिक 
। कार्यों में सहयाग तथा सद्वायता मिली है। परन्तु जनता को -नागरिक 
अधिकार यथेष्ठ नहीं रहे है | यहाँ पर सभा करने यथा जल्ूस निकालने 
श्रादि के सम्बन्ध में चिन्तनीय प्रतिबन्ध रहा। राज्य से बाहर के आद« 
मियों का भाषण कराने के लिए राज्य की अनुमति लेना अ्रनिवाय 
रहा है | यही नहों, बाहर के कार्य हत्ता श्रों पर पुलिस-कर्म चारियों की कडी 
निगाह रहती है। 

विशेष चक्तव्य--इन्दौर में कुछु समय से अगरेज अधिकारियों का 
बहुत बोलवाला रहा है | पिछले दिनों प्रधान मत्री तथा दो दूधरे मंत्री 
अगरेज थे । जनता ने इसका बड़ा विरोध किया | वह वरावर उत्तरदाई 
शासन को माग करती रही है| श्रीर, इसके लिए वह सत्याग्रह करने 

२४ 
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को भी तैयार रही है। अगस्त १६४७ में महाराजा साहब ने मंत्रियों की 
8ंख्या बढ़ा कर आठ करने के साथ अंगरेज मत्रियों को मुक्त कर दिया 
और उनकी जगह एक मारतीय प्रधान मत्री और तीन दूसरे गैर-सर- 
कारी मंत्री रखने का निश्चय किया। दो भन्नी व्यवस्थापक परिषद्‌ 
की सबसे बड़ी पार्टी ( प्रजामंडल ) और उससे छोटी पार्टी द्वारा पेश 
किये गये आठ नामों में से चुने जाँयगे और तौसरा मन्त्री महाराजा 
साहब या तो इन्हीं आठ में से लेंगे, या इनके बाहर से। महारात्रा 
साहब ने यह आश्वासन दिया है 'क वे राज्य में प्रतिनिधिक :सरकारे 
कायम करना चाहते हैं और राज्य के लिए विधान का मसनिदा तैयार 
करने के वास्ते शीघ्र ही एक कमेटी नियत करेंगे। 

अंगरेज, प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रियों को हटा कर अवश्य एक बडा 
अन्याय दूर किया गया है | तथापि यह स्पष्ट है कि महाराजा इन्दौर 
ने राज्य में जनता की सर्वोच सत्ता स्वीकार नहीं की है। भावी सुधारों में 
इस का कोई निश्चय नहीं है कि शासन जनता के प्रति उत्तरदाई होगा; 
सिर्फ़ यदद कहा गथा है कि वह जनता का प्रतिनिधिक होगा; 
उसके उत्तरदाई होने की भी सम्मावना है, श्रोर न होने की भी । 
अन्तरिम सुधारों में बहुसंख्यक सरकारी मंत्रियों के साथ श्रल्पसंख्यक , 
गेरूसरकारी मन्नत्रियों को जोड़ दिया गया है| मत्रियों की संख्या अ्रकारण 
बढ़ा दी गयी है; इन्दौर' राज्य के लिए इतने मन्त्रियों की श्रा- 
वश्यकता नही है । मन्त्रियों के चुनाव करने का तरीका भी दूषित श्रौर 
जटिल है । गैर-सरकारी मन्त्रियों को दिए हुए. विमाग विशेष महत्व के 
नहीं हैं ; उन्हें पुलिस, न्याय, कानून, आराम-सुधार आदि विषय दिये 
जाने चाहिएँ। श्रध्तु, इन्दौर का जागरुक प्रजामएडल श्रव ऐसे 
साधारण छाटे-मोटे दिखावटी सुधारों से सतुष्द होनेवाला नहीं ; 
अच्छा है, महाराजा साहब जल्दी ही समभदारी से कॉम 
ले । 
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मीपाल 
साधारण परिचय --भारतवर्ष भर में, मुसलिम शासकों वाले 


शज्यों में, केवल हैदराबाद को छोड़ कर, भोपाल का महत्व सबसे 
अधिक माना जाता है| इस राज्य का क्षेत्रफल ६,६२८ वर्गमील, श्रोर 
ओसत वाषिक आय पत्चीस लाख रुपया सालाना है | यहाँ की जनसख्या 
८ लाख है, उसमें से सिर्फ सातवाँ हिलसा मुसलमान भर शेष हिन्दू 
हैं, जिनमें कुछ मूल निवाती गोंड़ भी हैं | प्रधान शासक का पद नवाब है | 
यहाँ समय-समय पर कई बेगमों ने शासन किया है। सन्‌ १६२६ से 
नवाब मोहम्मद हमौदुल्ला खाँ का शासन श्रारम्म हुआ । ये अपनों 
माता के राज्य-काल में चीफ-सेक्रेंटरी ये। ये नरेन्द्रमंडल के चासलर 
रहे हैं, तथा उसकी स्थायी समिति के समासद की हेसियत से १६२८ में 
इगलेंड भी गये थे । 

प्रबन्धका रिणी सभा--राजप्रवन्ध नवाघ साहब स्वय देखते हैं | 
आपको सहायता के लिए एक प्रशनन्धकारिणी सभा (एस्जीक्यूटिव 
कोंसिल ) है । इसके प्रेसिडेन्ट ( सभापति ) प्रधान मंत्री हैं, जिन्हें 
मदारलमुह्दाम कहा जाता है । चार दूसरे मंत्री शसके सदस्य हैं। मत्री 
नवाब साहब द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, ओर उनके प्रति ही जिम्मेवर 
होते हैं। कोई मन्नी व्यवस्थापक परिषद के प्रति जिम्मेवर नहीं है। 
प्रत्येक मंत्री को एक या अधिक विषय सौपा हुआ रहता है। शासन- 
कार्य प्रायः निम्नलिखित विभागों में विभक्त होता है ;:--(१) राजनीतिक 
सस्बन्ध, (२) माल ( रेवन्यू ), जिसमें कृषि और जगल आदि सम्सि- 
लित हैं, (३) कानून और न्याय, (४) स्वास्थ्य और चिकित्ता, (५) 
स्थानीय स्वराज्य, (६) शिक्षा, (७) राजस्व, (८) श्रायात-निर्यात और 
आवकारी, (६) सार्वजनिक निर्माण कार्य, (१०) वाणिज्य, उद्योग और 
भम, झोर (११) उाघारण शासन । 

सन्‌ १६४७ से नवाव साहब ने तीन मन्नी गैर-सरक्ारों रखे । पर 


श्प्प देशी राज्य शासन 


ये मत्नी राजनीतिक संस्थाश्रों के प्रतिनिधि न होकर प्रतिकियावादी 
विचारों के हैँ | इनकी नियुक्ति से कुछ इने-गिने स्वार्थी व्यक्तियों को 
छोड़ कर जनता को कोई संतोष नहीं हुआ ; वह तो शुद्ध ओर 
पूर्ण उचरदाई शासन चाहती है। कक 

व्यवस्थापक परिषद्‌--व्यवस्थापक परिषद यहाँ सन्‌ १६२७ 
से है। इसमें ग्रव २६ सदस्य होते हैं--१६ नामजद और १० निर्वाचित । 
निर्वाचित सदस्यों में ३ भूपाल नगर के, १ सिहोर नगर का, ४ काश्त- 
कार वर्ग के और २ व्यापारी वर्ग के होते हैं । नामजद सदस्यों में १४ 
सरकारी श्रौर २ गेर-सरकारी होते हैं । 

नागरिक ज्षेत्र से वकीलों और अन्य शिक्षितों का प्रतिनिधित्व होता 
है | व्यवस्थापक परिषद का सभापति नवाब साहब द्वारा नियुक्त होता 
है। नामजद सदस्यों के बहुमत के होते हुए, जनता के निर्वाचित प्रतिं- 
निधियों की आवाज दत्री रहती है | फिर, इस व्यवस्थापक परिषद को 
केवल यह अधिकार है कि निर्धारित विषयों में से किसी विषय के सम्बन्ध 
में सरकार से कुछ सिफारिश कर दे । सरकार इसके किसी भी प्रस्ताव को 
मानने के लिए वाध्य नहीं है | इसमें फौज, हाईकोट और व्यवस्थापक 
परिषद आदि सम्बन्धी किसी कानून के संशोधन का, प्रस्ताव नहीं 
किया जा सकता । निम्नलिखित विप्रयों के प्रस्ताव इस परिषद में तब 
ही विचारार्थ उपस्थित किये जा सकते हैं, जब पहले से शासक की 
स्वीकृति ले ली जायः -कोई घर्म, या घार्मिक रीतिरिवाज, भोपाल 
राज्य का अ्रन्य देशी राज्यों तथा सरकार से सम्बन्ध, सार्वजनिक ऋण , 
राजकीय आय पर प्रभाव डालनेवाला विषय । परिषद बजट के सम्बन्ध में 
अपनी सम्मति दे सकती है, पर वह किसी सरकारी मॉग को अस्वीकार 
या कम नहीं कर सझती | ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतने समय के 
बाद परिषद का नया चुनाव होना चाहिए; इसकी अ्रवधि चाहे जितनी 
बढ़ायी जा सकती है | 
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शासक इंस परिषद में लाये त्रिना भी, कोई कानून बना सकता है, 
एवं किसी कानून का संशोधन कर सकता है | वह अपनी इच्छानुसार 
कोई फरमान ( आड्डिनेन्स ) जारी कर सकते है। इससे स्पष्ट है कि 
परिषद के अधिकार कितने कम और उसका संगठन कितना असन्‍्तोष- 
प्रद और दकियानूसी है। 

न्‍्याय--यहाँ हाईको्ट सन्‌ १६२२ ई० में स्थापित किया गया। 
इसमें चीफ जस्टिस और दो या अधिक जज रहते हैं | इनकी नियुक्ति 
निर्धारित योग्यता वाले सजनों में से, शासक द्वारा की जाती है। हाई- 
कोर्ट दीवानी और फौजदारी के मामलों को अपील सुनता है और सब 
मातहत अदालतों के काम की निगरानी करता है। भोपाल शहर के 
मामलों में इसे प्रारम्मिक या इच्तदाई (आरिजिनल?। अश्रधिकार भी 
हैं। विशेष दशाओओं में इसके फैसज्ञों की अपील सुप्रोमजुडीशल कोसिल 
में होती है | इसमें न्याय के तीन विशेषज्ञ होते हैं तथा उनकी सहायता 
के लिए राज्य के कानून और न्याय विमाग का सेक्र टररी रहता है । 
इस कौसिल की सिफारिशे नवाब साहब की सेवा में भेजी जाती हैं, और 
उनकी स्वीकृति के बाद अन्तिम निर्णय होता है। 

स्थानीय स्व॒राज्य--राज्य में स्थानीय स्वराज्य की बड़ी कमी है । 
सिफ भोपाल और सिद्दोर नगर में म्थुनिसपेलटियाँ हैं | भोपाल म्युनिस- 
पेल्टी में १५ निर्वाचित और १० नामजद, तथा सीहोर म्युनिसपेल्टी में 
७ निर्वाचित शौर ५ नामजद सदस्य हैं। चेयरमेन सरकार नामजद्‌ 
करती है। कुछ स्थानों में स्वास्थ्य-कमेटियों को व्यवस्था है। 

शिक्षा आदि--राज्य में शिक्षा-प्रचार बहुत मामूली है। अधिऋतर 
शिक्षा सध्याएँ भोपाल नगर में ही हैं । देहातों में तो बहुत ही कम है। 
प्रेम-कानून बहुत कडा है | बाहर से छुपा हुश्ला साहित्य मगाने में 
मी सायर (चुज्लो) के कारण बहुत कठिनाई है। १६३७ ३० से यहाँ 
घार्मिक या अन्य किसी भी प्रकार का भाषण सरकार्यी इब्बाजत लिये 
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बिना, नहीं दिया जातकता | राज्य से बाहर वालों का माषण तो 
व्यवह्दार रूप में, प्रायः बन्द ही है। 

शासन सुधारों की बात--सन्‌ १६४६ के श्रारम्म में यहाँ 
शासन-सुघारों का ऐलान हुश्रा था, और बालिग मताधिकार कौ बात 
हुई थी | घारा-सभा के नये चुनाव की तैयारियाँ हुई” परन्तु जनता को 
उसका रूप साफ तौर से मालूम नहीं हुआ । उघर, भोपाल सरकार ने 
घामिंक सभाओ्रों और जलूसों को छोड़ कर शेष सब प्रकार की सभा श्रौर 
जलूस पर कठोर पाबन्दी लगादी | मालूम होता है कि वह शान्ति श्रोर 
सुरक्षा की ्राड़ में जनता की राजनीतिक प्रगति को रोक रही हैं; 
वह मामली छोटे-मोदे सुघार करके जनता का ध्यान उत्तरदाई शासन 
की माग की ओर से हटाना चाहती है । परन्तु लोक परिषद इस विषय 
में सावधान है | रीवा । 

|| 


मध्यभारत के बघेलखंड प्रदेश में रीवा राज्य मुख्य है। इसका 
क्षेत्रफल तेरह हजार वर्गमील, आबादी अठारह लाख और सालाना 
आमदनी पिचासी लाख रुपये है । 

यहां का शासक बघेल राजपूत है। महाराजा गुलाबरतिंह सन्‌ , 
१६१८ में गद्दी पर त्रेठे थे, तब वे पन्द्रह वर्ष के ये | 'उन्हें शासन 
अधिकार सन्‌ १६२२ में मिले | सन्‌ १६४२ में उन पर कुछ आरोप 
लगाये गये, और पीछे उन्हें गद्दी से उतार कर उनके पुत्र श्री मार्तडसिंह 
को राजा बनाया गया | 

स्टेट कोंसिल--शासन कार्य के लिए महाराज की अध्यक्षता में श्र 
उनके ही प्रति उत्तरदाई एक स्टेट कौंसिल है, इसमें पाच से सात तक 
सदस्य होते हैं, जिनमें उप-सभापति के अलावा प्रायः? दो इलाकेंदार 
और शेष मंत्री होते हैं | 

सलाहकार समित्रि--कानून बनाने में सलाह देने के लिए, । 
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राजपरिषद? हैं, इसमें प्रायः बीस नामजद सदस्य होते हैं। इसके 
अधिवेशन होली ओर विजयदशमी के अवसर पर होते हैं। यहाँ 
अधिकाश में ब्रिटिश भारत का कानून माना जाता है । 

न्‍्याय-का्य -स्थानीय न्याय-कार्य के लिए पचायतें हैं, जिन्हें 
यहा 'चौरा? कहा जाता है | इनके अलावा आनरेरी मजिस्ट्रेट, डिप्टी 
मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट और सेशन जज हैं | इनके ऊपर चीफ कोर्ट 
है, जिसमें तीन जज हैं। चीफक्रो: की अपील महाराजा साहब के 
यहाँ होती है । 

राज्य में तीन जिले और बारह तहसीलें है। तहसील और जिले के 
माल विभाग के अधिकारी क्रमशः तहसीलदार, और डिप्टी कमिश्नर 
होते हैं | डिप्टी-कमिश्नरों के ऊपर रेवन्यू मिनिध्टर होता है। इस विभाग 
की सब से ऊंची अ्रदालत रेवन्यू वोर्ड हे । उस पर महाराजा साहब कौ 
निगरानी है। 
', स्यथुनिसपेलटियाँ और अन्य वार्ते--राज्य में पांच म्युनिसपेल- 
टियाँ है । इनमें जनता का ययथेष्ट प्रतिनिधित्व नहों होता। इन्हें कर 
लगाने आ्रादि का अधिकार विशेष नहीं है। पिछले वर्षो में शिक्षा के 
प्रयार और उन्नति की झोर अश्रच्छा ध्यान दिया गया, एक डिग्री कालिज 
कायम हुआ; वाचनालय, सग्रहालय और साहित्यिऊ संस्थाओं के काम 
में प्रगति हुई | यहाँ सह्दिला आश्रम श्रोर जनाना अस्पताल पहले से 
है। लेकिन खासकर राजधानी (रावा नगर) को छोड़ कर दुधरे स्थानों 
में सावंजनिक सस्थाएँ बहुत कम हैं । 

राज्य का बजट और वार्षिक रिपोठ छुपती तो है, पर प्रायः श्रफमरों 
और दूमरे खास-ग्वास आरदमियों को ही मिलती है | रीवा का दो-तिहाई 
भाग इलाफेदारों और ज़्मोंदारों के अघोन है। 

महाराजा पर अभियोग--सन्‌ १६४२ में राजनीतिक विभाग 
ने महाराजा गुलाबमिद जी पर हत्या का, ओर रेजीडन्सी से गुप्त घूचनाए; 
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प्राप्त करने का गम्भीर अमियोग लगाया | इस पर एक कमीशन द्वारा 
इन्दौर रेजीडेन्सी में जाच की गयी । यद्यपि कमीशन के बहुमत ने 
महाराजा को निर्दोष ठहराया, वायसराय ने महाराजा के अपने पद पर 
रीवा लौट आने में कुछ शर्ते लगादीं | महाराजा ने शर्तें स्वीकार करलीं 
शोर कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ वायसराय के आदेशानुसार होने दीं, 
जिन में प्रधान मन्त्री के पद पर एक़ अगरेज सिविलियन की नियुक्ति 
मी थी | महाराजा को पीछे यह साफ ज़ाहिर, हो गया कि शाप्तन-पूत्र 
हाराज के हाथों में न रह कर राज़नीतिक विभाग के इशारे पर 

चलनेवाली कोंसिल के हृथि में है । 

महाराजा का गद्दी से उतारा जाना--आखिर, महाराज ने १६ 
अक्तचर १६४४ को उत्तरदायी शासन की घोषणा करदी | राजनीतिक 
विभाग को यह सहन न हुआ । उसले बदले की भावना से महाराज की 
इच्छा के विदद्ध युवराज मातंडसिंह को विदेश भेजने का निश्चय 
किया | पोछे मामला यहा तक ख़ढा कि महाराज क़ो गद्दी से उतार कर, 
युवराज को राजा बना दिया गया |# सरकारी विशप्ति में बड़े ढग से 
कहा गया कि “यदि महाराजा का दोष।सिर्फ- उत्तरदाई शासनपद्धति 
स्थापित करना होता तो यह बात/जर्दाश्त करलोी जाती।” मतलब यह 
कि यह भो दोष तो माना द्वी गया । जनता -कुछ और न सममे, इस 
लिए तरकारी विश्वप्ति में उत्तरदाई;शासन की घोषणा का दवी जन्नान 
से स्वागत करते हुए यह भी कहा गया, कि “लोकप्रिय, शासनपद्धति 
जारी करने के लिए नये महाराजा फौरन एक कमेणी नियुक्त करेंगे, 
जिसमें राज्य के सभो ह्वितों के प्रतिनिधि होंगे श्रोर उसका श्रध्यक् 
योग्यतम व्यक्ति होगा | " 

« शव की अगरेजों से मित्रता की सधि थी, इस विचार सै महाराजा को गद्दी 
से नहीं उतारा जा सकता था (पर संधियों का मूल्य क्या रह। है, यह पहले भच्छी 
ताइ बताया जा चुका है । ४ 
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विशेष वक्तव्य; सुधारों की घोषणा--अगस्त १६४७ में महा- 
राजा मातंडसिह जी ने शासन-छुघारों की घोषणा की, उसका उद्देश्य 
उनकी देखरेख में उत्तरदाई शासन स्थापित करना है। राज्य में दो 
समाएं होंगी--लोकसभा और राजसभा । लोक सभा में किसी के लिए 
स्थान सुरक्षित नहों रखे जायेंगे, राजसभा में ५० प्रतिशत स्थान इलाके- 
दारों के जिए सुरक्षित रहेगे । सलाहकार समिति बनायी जायगी, उसमें 
सब जातियों के आदमियों का प्रतिनिधित्व होगा, और वह मंत्रिमएडल को 
सलाह देती रहेगी | प्रधान मंत्री को महाराजा साहब चुनेंगे, ओर दूसरे 
मन्त्री प्रधान सन्‍्त्री तथा जनता की राय से चुने जायंगे। अनन्‍्तर्कालीन 
समय के लिए नया मन्त्रिमएडल बनाया जायगा, उससें सब दलों के 
प्रतिनिधि होंगे । 
यह स्पष्ट है कि प्रधान मत्नी का महाराजा द्वारा नियुक्त होना और 
राजसभा में जागौरदारों के लिए. ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखना इस 
युग में एक दम प्रतिगामी है। अन्न तो पूर्ण उत्तददाई शासन चाहिए। 
कुछ लोग भूतपूर्व महाराजा साहब से ( जो इस समय राज्य में आ गये 
हैं) इस विषय में बहुत-कुछ आशाएं रखते है। 
७७-5४ 
सत्ताइसवाॉं अध्याय 
हेद्राबाद 
जिस राज्य में एक ही धरमंवाली जनता की प्रघानता हो. वहाँ 
पाम्रदायिकता का क्या अर्थ हो सकता हे ? हेदराबाद में स्टेट- 
फांग्रेत उस अशथ॑ में साम्प्रदायिक! कभी नहीं हो सकती, जिसमें इस 
शब्द का अयोग भारतवर्ष में किया जाता हे ।* 
-सम० गाँधी 


इस राज्य का क्षेत्रल ८२,६६८ वर्गगील जनसंख्या एक करोड़, 
बासट लाख, और दाषिक आय सतरह ,करोड़ उपये है | यहाँ की ८२ 
र्पू्‌ 
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प्रतिशत जनता हिन्दू हैं। राजवंश मुसलमान है। शासक . 'निजाम! 
कहलाता है | ः न्‍ 

इस राज्य की विशेषताएँ-...यह रियासत थ्ाबादी के लिहाज पे 
भारतवर्ष क्री रियासतों में सब से बडी है। यह सब से अ्रधिक घनवान 
भी है। बरार के प्रश्व से भी इसका बहुत महत्व रहा है। फिर, 
१५ अगस्त १६४७ तक भारतीय संघ में शामिल न होकर इसके स्वतम्न 
होने के विचार ने भी इसे देश भर में चर्चा का विषय बना रखा है | 

यद्यपि ज्षेत्रफल के विचार से इस देश की सब से बडी रियासत 
कश्मीर है, पर उमका श्रधिक भाग पहाड़ी होने के कारण उसकी 
ग्रावादी उसफे विस्तार की दृष्टि से कम है। हैदराबाद की आबादी 
से कश्मीर से चौगुनी श्रधिक है । भूमि उपजाऊ और घन धान्य से पूर्ण 
होने के कारण, यह भारतवर्ष की प्रमुख रियासत हो गयी है। मोटे 
हिसाब से इस की आबादी तीन हिस्सों में बटी हुई है--श्रान्त्र, महा- 
राष्ट्र और कर्नाठक | ये तीनों हिस्से भाषा और सस्कृति के लिहाज से 
एक दूसरे से अलग-अलग हैं, परन्तु पास के प्रान्तों के इसी प्रकार के 
हिस्तों से इनका गहरा और स्वाभाविक सम्बन्ध है। इस प्रकार हेदरा* 
बाद रियासत तीन जुदा-ज़ुदा तरह के हिस्सों का समुदाय है। 

इस राज्य का संस्थापक श्रत्र से सवा दो. सौ वर्ष पहले उत्तरी भारत 
से यहाँ आया था, वह रियासत की तीन अलगन-अलग 
भाषाओं का जानकार न था, और जानकार बनना कठिन और परिश्रम- 
साध्य भी था | उसने अपनी सुविधा का विचार करके अपनी मातृ-माषा 
ठदृ' को यहाँ, की राजमाघा बनाया। अब यह भाषा यहाँ के दर, 
अदालत, शिक्षा *और व्यापार की भाषा बनी हुई है। इस भाषा के 
जाननेवाले अधिकतर मुसलमान हैं, इसलिए यहाँ की अधिकांश 
आ्राबादी हिन्दुओं की होते हुए भी मुसलिम अहलकारों का जोर है। 
उनमें से कुछ तो वाइर से आये हुए होते हैं, और जो स्थानीय होते हैं, 
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वे भी जनता के विशेष सम्पक में नहीं आते । रियासत की 
अधिकतर आबादी हिन्दुओं की होने के कारण निजाम वश 
अंगरेजों की मित्रता का पक्तपाती रहा है; यहाँ अ्रगरेज अफसरों का 
बोलवाला रहा है । 
बरार का सवाल--तन १८५३ में निजाम ने बरार प्रान्त तथा 
उसमानाबाद ओर रायपुर जिले कम्पनी को इसलिए दिये थे कि इनकौ 
आय से कम्पनी की हैदराबाद सम्बन्धी फौज का ख्च चले, ओऔरः जो 
रकम शेष रहे, वह निजाम को दे दो जाया करे। सन श्८५७ ई० में 
निजाप्न ने सरकार को खूब सहायता दी । इसके उपलक्ष्य में उसमाना- 
बाद और रायपुर जिले उसे वापिस कर दिये गये। सन १६०२ के 
समभोते के अनुसार निजाम ने ब्रिटिश सरकार को २५ लाख रु० 
पालना में बरार प्रान्त का स्थायी पद्धा दे दिया। हेदरात्राद सम्बन्धी 
फौज भारतीय सेना का श्रंग बन गयी, श्रौर बरार ब्रिटिश भारत में 
मिलाया जाकर मध्यप्रान्त के चोफ-कमिश्नर ( पीछे गवनर ) के 
अधीन हो गया । * ' 
सन १६१४-१८ ई० के योरपीय महाथुद्ध में निजाम ने ब्रिटिश 
सरकार की जो सहायता की, उसके प्रतिफल-स्वरूप सन श्६ १८ में 
सम्राट पंचम जाज ने निजाम को “हिज ऐगूजाल्टेड हाइनेस? की पेतृक 
उपाधि तथा ब्रिटिश सरकार के विश्वास-पान्न मित्र (फेयफ्ल एलाइ?) 
का पद प्रदान किया | १६२३ मे निज्ञाम ने बरारे वापिस लेने की माय 
उपस्थित की, परन्तु वायसराय और भारत-मन्नी ने निजाम के इस 
दावे को नामजूर कर दिया | सन्‌ १६३६ में भारत-सरकार और इस 
राज्य की नयी संधि हुईः--निज्ञाम को वरार के सम्बन्ध में जो पच्चोस लाख 
उपये तालाना मिलते थे, वे मिलते रहेंगे । बरार पर निज्ञाम का प्रभुत्व 
माना गया, यहाँ ब्रिटिश पताका (यूनियन जेक?) के साथ निन्ञाम 
का झंडा भो फहराएगा, और हैदराबाद के युवरात् को 'दिल हाइनंट 
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प्रिस-आफ-्बरार! की उपाधि रहेगी। निजास सरकार बरार में श्रपना 
दरबार कर सकेगी, ओर उपाधियों दे सकेगी। उस का एक एजन्ट 
मध्यप्रान्त-बरार की राजधानी नागपुर में रहा करेगा श्रौर समयन्‍तमय 
पर यहाँ की प्रान्तीय सरकार के सामने निजास सरकार सम्बन्धी दृष्टिकोण 
रखेगा | इसके अतिरिक्त, मध्यप्रान्त और बरार का गवनर नियुक्त 
किये जाने के समय ब्रिटिश सरकार निजाम हैदराबाद का भी परामर्श 
लिया करेगी | 

सन्‌ १६४७ में अंगरेजों के भारत से चले जाने की बात शुरू होने 
पर निजाम ने फिर बरार को हथियाने का मनसूधा क्रिया । 
' इस से निजास की निरकुशता और कट्टरता जाननेवाले सभी कज्षोत्रों में; 
और खास कर बरारी जनता में ज्ञोम पैदा हो गया |, उसने स्वतंत्र बरार 
समिति? का प्रभावशाली संगठन किया और निश्चय कर लिया कि चाहे 
जो हो, हम निन्नाम के शासन में न रहेगे | अ्रध्तु, मारत के शासन के 
लिए अस्थाई ब्रिधान के रूप में, १६३५ के शासन-विधान की बरार 
सम्बन्धी धारा इस प्रकार सशोधित कर दी गयी कि बरार जैसे.मारतीय संघ्‌ 
की स्थापना से पहले एक गवनर के अधान मध्यप्रान्त, के साथ शासित 
होता था, उसी प्रकार अब शासित होता रहेगा। पिछुले कानन में 
निजाम की साव॑भौमिकता का जो जिक्र था,,वह निकाल दिया गया है| 
इस प्रकार बरार की वेधानिक स्थिति के सम्बन्ध में, ,जहाँ तक भारत 
सरकार का सम्बन्ध है, स्पष्ट निशंय हो गया। 

शासन-प्रबम्ध---इस राज्य को शासनन्व्यवस्था पहले वैयक्तिक 
शासन के रूप में थी, सब शासन-कार्य दीवान द्वारा होता या। सन्‌ 
१६१४ से लगभग पाच वर्ष तक निजाम ने बिना किसी प्रधानमत्री या 
दीवान के काम किया | सन्‌ १६१६ में प्रबन्धकारिणी सभा (एरजोक्यू- 
टिव कौंसिल) स्थापित की गयी । इसमें अब दस सदस्य हैं, शासन-कार्य 
इन दस सदस्यों को सोपे हुए विविध विमार्यों में विभक्त है। प्रबन्ध 
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कारिणी सभा व्यवस्थापक समा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 
सन्‌ १६४६ की घोषणा में कहा गया है कि इसका एक हिन्दू और एक 
मुसलमान मेम्बर व्यवस्थापक सभा के निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त 
किये जायगे । 

व्यवस्थापक परिषद्‌--यहाॉँ व्यस्थापक परिषद सन्‌ श्८६३ में 
स्थापित की गयी थी । पर उसका संगठन उतके नाम को 
लजाने वाला था | यह इससे जाहिर हो जाता है कि उसमें कुछ सुधार 
हो जाने पर भी सन्‌ १६ ०५ में उसमें केवल २० सदस्य रहने लगे थे, 
१२ सरकारी, ६ गैर-सरकारी और २ असाधारण । इनमें “निर्वाचित! 
सदस्य केवल ४ थे--दो, कानून पेशेवालों द्वारा; ओर दो, जागीरदारों 
द्वारा चुने हुए | वितम्बर १६३७ में तीन सरकारी और दो गैर सरकारी 
सदस्यों की एक समिति ऐसा विधान तैयार करने के लिए बनायी गयी, 
जिससे (रियासत की कई तरह की रियाया के हितों की हिफाजत के साथ 
राजकार्य में सहयोग भी हासिल हो ।! इस समिति की रिपीट आने के 
काफो समय बाद, सन्‌ १६३६ में निजास ने शासन-पुघारों की घोषणा 
की । ये सुधार बहुत श्रनुदार और प्रतिगामी थे | तो भी कट्टर मुसलिम 
सत्थाओ्रों ने इन्हें बहुत श्रधिक बता कर, इनके दिये जाने का विरोध 
किया । इधर महायुद्ध शुरू हो जाने के कारय अधिकारियों को उसका 
बहाना मिल गया । निदान, सुधार श्रमल में नहीं लाये गये । श्राखिर, 
जुलाई सन्‌ १६४६ में उन सुधारों में श्रोर सुघारो करके उनकी घोषणा 
की गयी । 

सन्‌ १६४६ के सुधार--नयी योजना फे अ्रनुमार वननेवाली 
व्यवस्थापक सभा में कुल १३२ मेम्बर होंगे--७६ छुने हुए, 
३८ नामजद पथ बड़ेनच़े जागीरदारों के और १३ सरकार द्वारा 
नियुक्त । गैर-सरकारी सदस्यों में से ८ हिन्दू; ५८ मुसलमान २ ईसाई 
और १ पार्सी होगा । चुने हुए ७६ मेम्बरों का व्योरा इस प्रकार है-- 


ह 
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३२ खेतीवालों के प्रतिनिधि, २० जमीन और मकानों के मालिकों और 
किरायेदारों के, ४ संस्थानों और जागीरों के, ४ मजदूरों के, २ व्यापार 
के, २ उद्योग धंधों के, २ बेंक व्यवसाय के, २ कानूनी पेशे के, २ ग्रेजुण्टों 
के, २ स्थानीय स्वराज्य सस्थाओं के, १ माशदारों (प्रकार द्वारा ज़मीन 
था नकद के रूप में ग्राट पाने वालों) के प्रतिनिधि होंगे | इस प्रकार 
प्रतिनधित्व प्रादेशिक न होकर घधेवार है |६8 
श्८ नामजद जगहों में से श्राधी गैर-सरकारी लोगों को दी 
जायंगी | नामजदगी पेशे के अनुसार होगी, और < इसमें सम्प्रदाय का 
विचार रखा जायगा | हे 
सरकार द्वारा नियुक्त १३ सदस्यों में से १० प्रवन्धकारिणी के श्र 
३ स्फे खास मुबारक ( निजाम की निजी जमींदारी ) के श्रादमी होंगे | 
सब्र चुनाव सम्मिलित निर्वाचनपद्धति से होगा पर वह इस तरह 
होगा कि (क) श्रगर एक हिन्दू या मुसलिम उम्मेदवार श्रपनी जाति के 
कम-से-कम ५१ फी सदी मत पाले तो वह चुना हुआ माना जायगा, 
चाह्दे उसे दूसरी जाति से कितने ही मत मिलें ॥ (ख) अगर किसी 
भी उस्मेदवार ने अ्रपनी जाति के ५१ फी सदी मत प्राप्त नहीं किये तो 
उन दो उम्मेदवारों में से जिन्होंने अपनी जांति के सबसे ज्यादा मत 
पाये हैं, चुना हुआ व्यक्ति उसे घोषित किया जायगा, जिसने कुल मिला 
..._ उधयरेवार प्रतिनिधित्व के पक्ष में क्या जाता है कि इसके द्वारा लोगों के आधिक 
हितो का पूरा प्रतिनिधित्व होग | परन्तु जब कि राज्य की. अस्सी प्रतिशत आबादी 
किसान हैं, तब व्यवस्थापक समा के ७६ निर्वाचित सदस्यों में से उनके प्रतिनिधि 
केवल ३२ ही क्यों दो ! ' 
+, यदि किसी इलाके में १०० मतदाता हैं, ५ मुसलमान और ५९५ हिन्दू भौर 
वहाँ मुसलिम उम्मेदवार को २ मुसलमानों और ९० हिन्दुओं के मत मिलते हैं तो 
वह उस मुसलिम उम्मेदवार से हार जायगा जिसे ३ मुसलमानों और ५६िन्हुओं के 
मत मिले है । सिर्फ आठ मत पानेवाला उम्मेदवार बानवे मत पानेवाले के मुकाबल 
में जीत जायगा । सम्मिलित निर्वाचन प्रथा का कैसा दुरुपयोग है ! 
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कर सबसे अधिक मत पाये हों । 

मत देने का अश्रधिकार उसी व्यक्ति को होगा जो ६० ०) लगान या 
टेक््त देता हो, या ५) महीने के मकान में रहता हो, या जिसके पास 
इतनी आमदनी की ज़मीन या घर हो ।& उम्मेदार के लिए भी यही 
योग्यता होना जरूरी है | 

व्ववस्थापक सभा में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया है। परन्तु 
विचार करने की बात, है कि रियासत में ऐसे किसान बहुत कम होंगे, 
नो १००) लगान देते हों | इसलिए किसानों के स्थान पर जमोंदार ही 
चुने जायेंगे, और इन ज़मींदारों से जनहित की बिलकुल आशा नहींहै । 
बैंकर, मकान मालिक, सरदार, उद्योग और व्यापारी स्थानों से आने- 
वाले प्रतिनिधि भी जनहित की बात बहुत कम सोचते हैं | इस तरह यह 
स्पष्ट हे कि जन-प्रतिनिधि किसी भी तरह अपना बहुमत नहीं बनासकते। 

मुसलमानों का पक्तपात--इस राज्य के शासन की एक खास 
बात इसका मुसलमानों के प्रति घोर पक्ष॒पात है।यहाँ की प्रबन्धकारिणी 
कॉसल की अज़ंदास्त (सन्‌ १६३६) में कहा गया है 
--“इस राज्य में मुसल-नों की ऐतिहासिक स्थिति ओर राजनीतिक 
दर्ज का कारण इस जाति का महत्व ऐसा स्पष्ट है कि व्यवस्थापक समा 
में इसको अल्पसख्यक की स्थिति नहीं दी जा सकती | हरेक आदमी 
को यह बात माननी चाहिए कि मुसलमानों की यहाँ ऐसी स्थिति है कि 
उसके कारण इस राज्य के राजनीतिक तथा नेतिक शक्ति बढ़ाने में 
उन्होंने जो योग दिया है, वह कभी भी हिन्दुश्रों से कम नहीं रहा है । 
“निर्वाचित और नामजद सदस्यों में हिन्दु श्रों तथा मुसलमानों कौ 
संख्या बराबर रहे |” 

शासन-्सुधार सम्बन्धी योजना प्रों में मुसलमानों के प्रति निज्ाम 


" ट्विसाव लगाने से मालूम दोता ऐ कि सिफ एक फो सदी बनवा को छो 
मताधिकार है ! 
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सरकार की ऐसे ही भावना बराबर बनी रही है। इसका पक्तषपात सम- 
भने के लिए यह याद रखना आवश्यकहै कि हैदराबाद राज्य में हिन्दुओं 
की संख्या ८२ प्रतिशत है, जब्र कि मुसलमान सिर्फ १३ प्रति शत हैं। 
इस प्रकार यहाँ व्यवस्थापक सभा में निर्वाचित और नामजद सदस्यों 
की बराबरी रखना अनुचित है | फिर, कुल सदस्यों . का विचार करने 
से मुसलमानों के प्रति श्रोर भी अ्रधिक पत्षपांत साबित हो-जाता 





है।-- । 
इस हिन्दू ' मुसलमान 
निर्वाचित श्८ ८ 
नामजद श६ . १६ 
सर्फ खास हे १ 
पैगा ' मम ३ 
सालरजंग जागीर ० अग शा १ 
पेशकारी जागीर श् गे 
प्रन्‍न्धकारिणी कोंसिल » १ हक 

७३ 


योग प्‌ 
व्यवस्थापक सभा के अधिकार--व्यवस्थापक सभा का संगठन 
कितना खराब है, यह स्पष्ठ है | फिर, इसके श्रधिकार भी बहुत ही कम 
है | कितने ही विषय इसके क्षेत्र के बाहर हैं, उनके बारे में सभा में न 
कोई प्रस्ताव किया जां सकता है, और न' कोई प्रश्न ही पूछी 
जा संकता है। कुछ विषयों के प्रस्ताव या प्रश्न करने के लिए 
पहले से सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। सभा अपने 
परिमित क्षेत्र के विषयों के मी जो प्रस्ताव करती है, उन्हें स्वी- 
कार करने या रद्द करने का निजाम साहब को पूर्ण अधिकार है। इंट 
'प्रकौर किसी कोनून को बनना या न बनना निजामस साहब की इच्छा 
पर निर्भर है। यह सभा कुछ बातों पर--वेतन, पेन्थन, उदू.. भाषा) 
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पुलिस, जागीर आदि पर--ब्रहस नहीं कर सकती। वह बजट की कुछ मदों , 
पर बहस कर सकती है । पर सरकार उसंके निर्णय को मानने के लिए 
बाध्य नहीं है । हसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि हेदराब्राद के सुधार 
महत्वहीन है | 
' नन्‍््याय--सव्‌ १६२१ से निजाम ने अपने राज्य में न्याय विभाग 

को शासन से प्रृथक्‌ कर्र रखा है। एक हाईकोट है, जो अधीन अदालतों 
सहित कार्य कर रहा है । डिविजनल जज, जिला-जज ओर -ताहलुकी- 
मुन्सिफों को अपने-अपने क्षेत्र में दीवानी तथा फौजदारी के अधिकार 
हैं। न्याय सम्बन्धी अ्रन्य अधिकारी सिदी-सिविलनज, सिठी-मजिस्ट्रेट, 
स्पेशल मजिस्ट्रेट, आनरेरी सेशनजज, श्रौर आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं । 

स्थानीय स्वराज्य--स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओ्ं के विषय में दस 
राज्य की स्थिति अ्रच्छी नहीं रही है | हैदराबाद नगर की म्युनिसिपल 
कारपोरेशन तक के संगठन में, सन्‌ १६३४ तक निर्वाचन-सिद्धात 
का समावेश नहीं किया गया था | अब भी उसमें नामजद सदस्य बहुत 
होते हैं । 

सब दीवानी जिलों में जिला-बोर्ड हई श्रोर प्रत्येक ताल्लुके में 
ताल्लुका-वो्ड हैं | इनके सभापति रेवन्यू अफसर होते हैं, और इनके 
सदस्यों में सरकारी और गेर-सरकारी सदस्य बराबर-बरावर संख्या में 
नामजद किये हुए रहते हैं। बड़े-बड़े कस्बों में म्युनिसिपल कंमेटियाँ 
स्थापित हैं, जिनमें सरकारी तथा गेर-सरकारी नामजद सदस्य रहते हैं । 

शिक्षा आदि--राज्य के श्रन्तर्गत निजाम के डाकु, स्टाम्प और 
टकसाल विभाग स्वततन्न है; बहुत सो रेलवे लाइन भी राज्य की अपनी 
है। राज्य की मुद्रा, शासक्र के वश के नाम पर, उमसमानिया सिक्का 
कहलाती है। सन्‌ १६१८ से यहाँ उसमानियायूनिवर्सिटी विविघ विषयों 
की उच्च शिक्षा उर्दू द्वारा देती है; उसमें अगरेजी भपा अनिवाय है । 
निजास कालिज, नो प्रथम भंणी का है. मदरास विश्व-विदालय से 

२६ 
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. सम्बद्ध है | उद्‌' में ऊँचे दर्ज का साहित्य तैयार कराने या अनुवाद 
कराने का काम खूब जोर से हो रहा है | राज्य में एक बढ़िया महिला 
कालेज भी है। लेकिन सर्व साधारण में शिक्षा का प्रचार बहुत कम है- 
सिफ नो फी सदी श्रादमी ही पढना-लिखना जानते है; हिन्दू ६ फीसदी ,श्रौर 
मुसलमान १७ फीसदी | इसका एक कारण यह है कि जनता की मातृ 
भाषाओं की उपेक्षा की जाती रही है । अन्न इसमें कुछ छुघार हो गया 
है; प्राइमरी स्कूलों में तेलयू, मराठी और कनाडी माध्यम द्वार 
शिक्षा दी जाने लगी है । उच्च शिक्षा में तो अब्र मी उद्‌ कांड 
बोलवाला है| 

नागरिक अधिकार--राज्य: में .जनता के नागरिक अधिकार 
बहुत कम रहे हैं | संभाएँ करने, जलूस निकालने, सावंजनिक उत्सव 
मनाने, यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल स्थापित करने तक में बहुत प्रतिबंध 
रहे | सन्‌ १६३८ #० के श्रन्त में हिन्दू महासभा ने नागरिक स्वतत्त्रता 
के विचार से, तथा ग्रायंक्षमाज ने विशेषतया धार्मिक अधिकार प्राप्त करने 
के लिए सत्याग्रह किया | हजारों श्रादमी जेल गये, और कई-एक ने 
अपने प्रा्ों की भेंट चढ़ायी | जुलाई सन्‌ १६३६ में निजाम ने श्रपने 
फरमान में सुधारों की घोषणा के साथ यह स्पष्ट किया. कि भविष्य में 
ग्राम तोर से सभा करने के लिए पहले से मंजूरी लेने की जरूरत न 
होगी, सिर्फ सूर्चना देना काफी होगा। समाचारपन्रों के प्रकाशन को 
प्रोत्साहन देने के नियम बनाये जाने का भी आश्वासन दिया गया था| 
यहाँ यह निक्र करना जरूरी है कि आर्यसमाज के आन्दोलन में श्रधि- 
काश सत्याग्रही उत्तरी भारत के ये, इसलिए राज्य की जनता को विशेष 
बल न मिला | जनता की नागरिक प्रगति श्रधिकाश में स्वयं- अपने 
पुरुषाथथ से होती है। 

जागीरी इलाकों की दशा--राज्य के कुल क्षेत्रफल का ४५ भी 
सदी हिस्सा जागीरदारों और नवाबों के श्रधीन है। इन जागीरों और 


। हेदरावाद शी « ६३०३ 


: गैगात्नों आदि में 'रहनेवाली जनता सामन्तवाद की दोहरी गुलामी में 


रखती है | इनमें शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही कम है; सिर्फ तीन-चार फी 
सदी आदमी पढ़-लिख सकते हैं| स्वास्थ्य, सफाई ओऔर।च्निकित्सा का 
भी प्रबन्ध नहीं है | जनता की जान माल: ओर , इजत पर जागीरदार 
श्रीर उनके कारिन्दों का अधिकार है | तरह-तरह के अ्रन्यायपूर्ण टैक्स 
बदूल किये जाते हैं| रिश्वतखोरों बहुत बढी हुई है । अधिकतर किसान 
भारी कर्ज में दबे हुए हैं । अधिकारियों के दुव्यंवहार के कारण, राज्य 
के कंजंदारी कानून, सहयोग समितियों और आ|मोद्धार के कार्यों से 
उनका कुछ वास्तविक हित नहीं हो पाता। बेगार प्रथा गैर-कानूनी 
होने पर भी प्रचलित है। 
निजाम ओर भारतीय संघ--जब से अंगरेजों के भारत से विदा 
होने को बात चली, निजाम की यह इच्छा रही हैकि भारतीय संघ से अ्रलग 
स्वतन्न रूप से रहे | इसके सम्बन्ध में अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद 
के स्थानापन्न अध्यक्ष श्री० डाक्टर पट्टामि सीतारामेय्या ने कहा था कि 
जैसे ही निजाम अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करेगा, ८५ लाख आन्प्र, 
अपने आन्‍्भ्र प्रान्त में मिलने का श्रधिकार घोषित कर देंगे, और ४५ 
लाख महाराष्ट्र और ३५ लाख कनाडी भावी महारष्ट्र और कर्नाठक में 
शामिल हो जायगे | श्रगस्त १६४७ में निजञञाम ने कद्दा कि जब तक 
यह शात नहीं हो जाता कि भारत तथा पाकिस्तान का आपसी सम्बन्ध 
कैसा होगा, तब तक हेदराबाद इनमें से किसी में भी शामिल होने का 
विचार नहीं रखता। निजाम ने भारतीय संघ से एक संधि करने का 
प्रस्ताव किया, जिससे यातायात सम्बन्धी व्यवस्था ही; जाय |; मार- 
तीय सघ की रखना के लिए हेदराबाद ने फौज से सहायता 
फरने ओर भारतीय संघ को वैदेशिक नीति से मेल खाती हुई अपनों 
पेदेशिक नीति निर्धारित करने कौ रज्ञामन्दौजाहिर को | किन्तु 
शते यह रखी कि मारतीय और पाकिस्यथान डोमिनियनों ने एक दुपरे 
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के विरुद्ध दख़ धारण किया तो हेदरावाद तटस्थ रहेगा। उसने विटेन में 
तथा अन्यन्न अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने के अधिकार को भी सुरक्तित 
रखना चाहा । । 

निजाम की ये शर्तें अ्रव्यावहारिक है। कोई केन्द्रीय सरकार अपने 
से सम्बन्ध जोड़नेवाली इकाई को ऐसी छूट नहीं दे सकती | रक्षा, 
यातायात और वैदेशिंक मामले पूरे तौर से केन्द्रीथ सरकार के द्वथ में 
रहने ही चाहिएँ । निजाम छुसलमान होने के कारण तेरह प्रतिशत 
घपुसलमानों की भावना का बहाना लेकर कह रहा है कि वह भारतीय 
संघ में शामिल होना नहीं चाहता | वह यह विचार नहीं करता कि 
हैदराबाद की ८ प्रतिशत जनता की जोरदार मांग है कि वह 
मारतीय सघ में शामिल हो | वह इंस जनता के विरोध का कब्र तके 
सामना करेगा १ भारतीय संघ की सरकार भी निजञञाम की हृत 
मनोद्वत्ति को सहँन न करेगी । इस लिए 'निञजाम का ज़ब्दी ही राप्ते 
पर आनो ठीक होगा । 


अनीता “मनाने ७ापनमोमम, 


,». अह्दाइसवाँ अध्याय 


बम्बडे प्रान्तं के राज्य 
[ ओध ओर सांगली | 
निस्‍्सन्देह औंध एक छोटा सा राज्य है, परन्तु उसने वह मार्ग 
दिखा दिया है, जिस पर बड़े-बड़े राज्यों का यथातम्भव जल्दी हीं 
चलना बुद्धिमानी का काम होगा । «.. --एस० एस० अण 
बम्बई प्रान्त के देशी राज्यों में मुख्य कोल्हापुर, श्रोंघ, अकलकोठ) 
भोर, जंजीरा, मुधोल, सागली और सावंतवाडी है। कोल्‍्हापुर के शति- 
रिक्त अन्य राज्य छोटे-छोटे, कम आय और थोडी आबादी वाले हैं। 
इन राज्यों में से सावनू और जंजीरा के शासक मुसलमान हैं। शेष 4 
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राज्यों के शासक मराठा या कोकनस्थ ब्राह्मण हैं; इनके संस्थापक प्रायः 
शिवा जी महाराज या पेशवाश्रों केवशज या उनके जागीरदार थे । 
इन राज्यों की संख्या कुल मिला कर:१८ है, जिनमें एक जागीर भी 
है। इनका क्षेत्रकल लगभग ११ हजार वर्गमील, आबादी करीब २७ 
लाख वाषिंक आय लगभग पौने दो करोड़ रुपये है। ये रियासतें ब्रिटिश 
प्रान्तों में बिखरी हुई है। कुछ कर्नाठक के पास पहुँच जाती हैं तो कुछ 
हाराष्ट्र में हें, कुछु निजाम की सरहद के पास हैं ।इनकी भाषा, निवा- 
सियों के रहन सहन, संस्कृति बिलकुल भिन्न मिन्न हैं । एफ दो रियासतों 
में तो शासक की भाषा, संस्कृति, रहन-सहन पद्धति दूसरी है ओर 
जनता की भाषा, सलस्कृति आदि दूमरी हे | 
इन रियासतों में सब से बड़ी रियासत कोल्हापुर है, इसका क्षेत्रफल 
२११७ वरगंभील, जनस ख्या लगभग दस लाख और वार्षिक आय 
पचास लाख रुपये 'से अधिक है । परन्तु यह रियासत भी बहुत बिखरी हुईं 
है; इसके विविध भाग एक दुमरे से इतने दूर दूर हैं कि उनका शासन 
सुचारू रूप से होना कठिन है। फिर, इन हिस्सों की भी भाषा, संस्कृति 
श्राथिक साधेन आदि की दृष्टि से कोई समानता नहीं | इन रियासतों 
के राजा कुछु समय से इन रियासतों का एक संघ बनाने का विचार कर 
रहे हैं । ६४ का विषय है इनका दृष्ठकोण उदार रहा है, ये जनता के 
हित का ध्यान रखते रहे हैं | हम नमूने के तौर से इनमें से दो राज्यों 
शोध और सांगली की शासनपद्धति के बारे में आगे लिखते ई । 


यह राज्य बहुत छोटा होने के अलावा सोलदद अलग-अलग दुचडों 
में बेंटा हुआ है तो मी अपने शासन के लिए खूब प्रषिद्ध हैं । 
इमका क्षेत्रफल ५०० वर्गमील, जनसंख्या लगभग नब्बे हजार, श्रौर 
औसत वाषिक आय साढ़े पाच लाख रुपये हैं। यहाँ फे शासक ब्राह्मण 
हैं, और पन्‍्त प्रतिनिधि कदलते हैं। ये दछ्चिण के प्रथम श्रेणी के 
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सरदारों में गिने जाते हैं। ये परशुराम त्रिम्बक के वशज कहे जाते हैं, 
जिन्हें सन्‌ १७०० के लगभग, सतारा की राणी तारावाई' (राजाराम 
मोंसले की विधवा) ने जागीर दी थी । 362 

शासक की विशेषता-मेहरबान गोपाल कृष्णराव (उपनाम 
नानातसाहब्र पन्‍त) को, जो सन्‌ १६०५ में गद्दी पर बैठे थे, गद्दो से उतार 
कर सरकार ने उनके चाचा भवनराव (उपनाम बालासाहब पन्त) को सन 
१६०६ में गद्दो पर बैठाया । आपकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 
आपने स्वेच्छा से जनता कोवह शासनाधिकार प्रदान किया, जिसे देने में 
अनेक राजा, प्रज्ञा के बहुत आन्दोलन करने पर भी, बड़ी शिगिलता 
और स'कोच किया करते है | 
, सन्‌-१६३६ का विधान; शासन प्रबन्ध- -इस राज्य के वर्तमान 
, विधान का सन्‌ १६१७ से क्रमशः विकास हुआ है । सन्‌ १६३४ में यहा 
शासन और न्याय विभाग अलग-अलग किये गये। सन्‌ १६३८ में 
में राजा साहब ने उत्तरदाई शासन की घोषणा की। आपके सुपुत्र 
श्री० अप्पा जी ने म० गाँधी ,से विचार-विनिमय किया | सन्‌ १६३६ 
का नया विधान बनाया गया, और बुम्बई के भूतपूर्व कांग्रेसी प्रधान- 
सत्री भ्री० खेर से उत्तरदायी ,शासन का, उद्घाटन कराया 
गया | विधान, शासन में जनता का स्यू्ण अधिकार स्वीकार करता है; 
उसमें बालिग मताधिकार की, और सरकार के व्यवस्थापक सभा के प्रति 
उत्तरदाई होने की व्यवस्था ,है। विधान सम्बन्धी किसी विषय की 
व्याख्या के सम्बन्ध में मतभेद उपस्थित होने पर उसका निरणंय हाई- 
कोर्ट करेगा और वह निर्यय अन्तिस माना जायगा। 

विधान के अनुसार राजा, साहब जनता के प्रथम सेवक है। 
उनके तीन मंत्री हैं | ये व्यवस्थापक सभा के. प्रति उत्तरदाई 
दोते हैं | व्यवस्थापक सभा द्वारा श्रविश्वास का. प्रस्ताव आने पर मंत्री 
अपना पद छोड़ देगे। 
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व्यवस्थापक सभा--व्यवस्थापक सभा में १४७ सदस्य है। पॉच 
ताल्लुका-समितियों के सभापति अपने पद के कारण इस सभा के सदस्य 
होते हैं । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ताल्लुका-समित्ति व्यवस्थापक सभा की 
सदस्यता के लिए दों अन्य व्यक्ति चुनती हैं; इन दो व्यक्तियों में से 
एक व्यक्ति समिति के बाहर का भी हो सकता है! किसी ताह्लछुका« 
समिति का समापति वह व्यक्ति होता है, जिसे, उस समिति के सदस्य 
निर्ाचित करें। और, ताल्लुका-समिति के सदस्य वे व्यक्ति हते हैं, जो 
ठस ताल्लुके के गाँवों और कस्बों की पंचायतों के सभापति हों। पंचायतों 
के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक बालिग पुयष स्री को मताधिकार 
है 22 20 

इस सेयह स्पष्ट है कि शासनयंत्र का आधार पंचायते हैं। 
तास्लुकान्समिति के सदस्यों का निर्वाचन 'परोक्ष है और व्यवस्थापक 
सभा का तो और.भी परोक्ष ६ कर 

सच बिल सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पास किये जायेंगे, 
भीमन्त राजा साहब की स्वीकृति मिलने के बाद वे कानून माने 
जायेगे । यदि राजा साहब व्यवस्थापक सभा द्वारा पास किये 
हुए किसी बिल पर अपनी स्वीकृति देना न चाहें तो वह उसको 
अपने सन्देश” के साथ व्यवस्थापका सभा के पास पुन्रविचार के 
लिए भेजेंगे | यदि व्यवस्थापक्ष सभा उनकी सिफारिशों को 
स्वीकार कर लेती है तो विल उस रूप में कानून बन जायगा। 
परन्तु यदि वह अस्वीकार कर देती है तो राजा खाहब उसको 
अगले अधिवेशन के लिए स्थगित कर देंगे और यदि इस प्रकार उक्त 
सिफारिशें तीन वार व्यवस्थापक सभा के बहुमत से श्रस्वीकृत हो 
जाती है तो फिर चह बिल अपने आररम्भिक रूप में हो स्वीकृत होकर 


* आशा हैं, इसर्मे यथेष् संशोषन किया बायगा भौर प्रत्यक्ष निर्वांचन-पद्धति 
के ही स्यवहार होगा । है 
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ऊ जे 


कानून माना जायेगा | हु रे 
बजट--हर वर्ष बजट व्यवस्थापक्र सभा के सामने रखा 
जायगा, उसमें यह ब्योरा रहेगा--(क) राज्य की कुल आय की आधी 
रकम सारे शासन के ऊपर होने वाले व्यय (जिसमें राजा साहब का 
निजू खर्च व पेन्शनें भी सम्मिलित होंगी ) के मद्दे खर्च की जायगी | 
(ख) और आये की दूसरी आंधी ' रकम ' पचायतों और ताब्लुका 
संमितियों को वहाँ से होनेवाली आमदनी, के श्रनुपात से लौठा दो 
जायेगी । ह: > न । ) च्ओ 
श्री राजा साहब; पहले अ्रपने लिए '६० हजार रुपये वार्षिक लेते ये, 
पीछे उन्होंने स्वयं ही उसे कम करके केवल ३६ हजार रुपये लेना 
स्वीकार कर लिया | श्रब व्यवस्थापक सभा इस मद पर अपना मत दे 
सकती है, ओर चाहे तो इसे घटा भी' सकती है। हर 
न्‍्याय--विधान में कहा गया है कि राज्य में! न्याय सल्ता होगा 
और जल्दी मिला करेगा | फौजदारी और दोवानी के आरम्मिक मामले 
पंचायतों द्वारा तय द्वोंगे, और दूसरे मामलों और ,उनकी, श्रपीलों का 
निर्णय हाईकोर्ट द्वारा होगा। हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों के 
अधीन कानूनी सलाह राज्य की ओर से, बिना कोई खर्च उठाये, गरफ्त 
मिल्लेगी। ' ध जा यो ४ ; 

- पंचायती फैसले के लिए कुंछु भी खचे नहीं करना पड़ता, जिस 
समय पंचायत मुर्कंदमों का फैला करती हे, उस समय उसे न्याय-सभा 
कह्दा जाता है। न्याय-संभा को तीसरे दज़ें के मजिस्ट्रेठके अधिकार होते 
हैं। बह ५००) तक के दीवानी'के मुकदमों का फैसला कर सकती है । 
किन्तु राज्य के सब-जज्जं की अ्रध्यक्षता में उसे 'दौवानी मुकदमों में 
दुसरे दर्जे के संत्रार्डिनेट जज के; श्रौर फौजदारी मामलों में अव्वल दर्ज 
के मजिस्ट्रेटःके अधिकार होते ,हैं-॥ किसी भी आदमी को राज्य की ओर 
से नियुक्त वकीलों की राय मुफ्त मिल सकती है, उसे इसके - लिए कोई 
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फीस नहीं देनी पड़ती | सब्र-जज दौरा भी करता है; दोरे में वह लोगों 
के पथ-प्रदर्शक का काम करता है। राज्य में सब से ऊँचा न्यायालय 
सरन्यायाधीश (चीफ जज) का है, जिसे नीचे के न्यायालयों की अपील 
छुनने तथा उनके निरीक्षण ओर नियन्त्रण का अधिकार है। 
'. स्थानीय शासन--औष के विधान का आधार ग्राम-लोकतत्र है । 
गाँवों का शासनप्रबंध ग्राम-पचायतें करती हैं। पचायत में पाच 
सदस्य होते हैं । ये बालिय मताधिकार के आधार पर तीन 
वर्ष के लिए, चुने हुए जाते हैं। पंचायते अपना सभापति ( सरपंच ) 
खुद चुनती है। अगर पंच स्वंसम्मति से सरपंच का चुनाव 
न कर सर्के तो गाँव के सब बालिंग आदमी सरपंच को चुनते 
हैं। कई गाँवों के श्रयवा किसी ताल्लुके के नगरों के चुने हुए अ्रध्यक्षों 
की एक ताल्लुका-समिति होती हे । यह ताललुके की मालगुज़ारों वसुल 
करती है, उसमें से आधी इसे स्थानीय कार्यो' के लिए मिल जाती है । 
समिति इस रकम को पचायतों के द्वारा शिक्षा, जनहित, न्याय, जल 
व्यवस्था, सफाई, सड़क, चरागाह, मेलों के प्ररन्त्र, बुनियादी शिक्षा, 
और ग्राम-सुधार आदि के लिए, खचे कर सकती है। 

शिक्षा--विधान में कहा गया था कि जल्‍दी द्वी राज्य की ओर से 
सव के लिए. अ्रनिवाये और यथासम्मव स्वावलम्बी बुनियादा शिक्षा 
की व्यवम्था की जायगी । उच्च शिक्षा का प्रबन्च उसी हृद तक होगा, 
जितनी कि औध की जनता की सेवा करने के अ्रवसरों के लिए उम्मेद- 
वार तैयारी करने को आवश्यक सममभ्री जायेगी | इसके अतिरिऊ वा लियों 
की निरक्षरता मिटाने के लिए साधन जुदाने की ध्यवस्था सरकार करेगी, 
ताकि वह एक व में हो शिक्षितों को परीक्षा में सफल द्वोने के योग्य 
हो सकें | इस उद्द श्य के अनुसार राज्य में बहुत का दो चुका है, 
ग्ोर होता जा रहा है। 

नागरिक अधिकार--ग्रौंघ के विधान में नागरिक अ्रघिकारों का 

र्ऊ 


२१० देशो राज्य शासन 


स्पष्ट समावेश है। उसमें कहां गया है कि अहिन्सा और लौकनैतिकता 
के सिद्धान्तों के अधीन यह विधान ओप के हर एक नागरिक को व्यक्ति 
की स्वतन्नता, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, समा ओर भाषण 
की स्वतंत्रता, पूजा उपाप्तनां की त्वतंत्रता, जन्म, लिंग, जाति, धम, 
रंग या श्रार्थिक स्थिति के कारण हर प्रकार की अयोग्यता से स्वतंत्रता, 
कानून की दृष्टि में सबके साथ पूर्ण समानता, सस्ता और जल्‍दी न्याय, 
सब के लिए मुफ्त अ्रनिवाय बुनियादी शिक्षा, बालिग-मताधिकार के 
आधार पर राय देने का सब के लिए समान अधिकार, और जीवन के 
लिए, आवश्यक कम से कम सजदूरी पर काम करने के अ्रधिकार की 
गारण्टी की जाती है । 

विशेष वक्तव्य; भावी कार्यक्रम--श्रौंघ राज्य अंगरेज़ों की परा- 
धीनता में रहते हुए भी प्रजञातन्त्रबाद अपनाने में बहुत श्रांग 
रहा है। १५ अगस्त १६४७ के स्वाधीनता दिन के लिए उसने 
बहुत सराहनीय घोषणा की । उसमें कहा गया--(१) प्रार्णों की श्राहु- 
तिया देकर भी हम पराये आक्रमण से हिन्दुस्तान की भरसक रक्षा 
करेंगे । (२) साम्प्रदायिकता हृठाई जञायगी | (३) समाज में किसी श्रेणी 
को नीच नहीं समझा ज्ञायगा (४) राष्ट्रनेताओं के आदेशों को पूरा 
करने की कोशिश करेंगे । (५) हम तब एक होकर खुद साक्षरवा-प्रवार 
में जुटंगे । (६) खेती में उन्नति करके गाँव को स्वावलम्पी बनाया 
त्ञायगा । (७) आगामी पीढ़ी को राज़काज चलाने योग्य बनाने को 
दृष्टि से विद्यार्थियों को आवश्यक शिक्षा दी जायगी | (८) देद्वातों की 
रक्षा के लिए १४ से ४५ वर्ष तक के सब्र नागरिकों का थाँव सरक्क 
दल? तैयार करेंगे ओर उन्हें हथियारों की सहायता देंगे। (६) न्याय- 
कार्य पंचायतों को देकर गाँवों में एकता रखेंगे । (१०) कारखानों में 
ज्यादह-से-ज्यादद सामान तैयार करेंगे और मज़दुरों को सम्षत्ति की 
योग्य द्विस्‍्सा देंगे । (११) सब व्यवह्वार सत्य और नीति से चलाएगे। 


हु ३ 
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(१२) शील, शिक्षा, स्वावलम्बन, अनुशासन, संयम और सहकारिता 
हमारे सिद्धाँत होंगे; हम अपने काय से राष्ट्र की कीर्ति बढ़ायेंगे | 

आ्रोघ जैसे छोटे से राज्य ने केसा प्रशंसनीय कदम उठाया है ! 
हमारे दूसरे राजा भी इसका अनुकरण करे । 

सांगली 

बम्बई प्रान्त के राज्यों मे सांगली में भी शासन व्यवस्था सम्बन्धी 
बहुत अच्छा काये हुआ है | इत प्रान्त में, कोल्हापुर को छोड़कर शेष 
राज्यों सें यह सब से बड़ा है, वेसे यह छोटा सा ही है। इसका क्षेत्रफल 
११४६ वर्गगील, आबादी लगभग तीन लाख और सालाना श्रौसत 
आमदनी बीस लाख रुपए है । 

यहाँ के राजा साहिब ने सन्‌ १९४१ में एक महत्वपूर्ण घोषणा 
फरके शासन में खुघारों का सूत्रपात किया था और १६४५ की जनवरी 
में राज्य की घारा मभा के चुने हुए सद॒ध्यों में से दो को मन्‍्त्री चनाया 
था, जिनके सुपुदं राज्य के कुछ महकमे कर दिये थे । ५अक्तूचर १६४६ 
को एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करते हुए. श्रीमन्‍्त सागली नरेश ने कहा-- 

“ब्रिटिश भारत में जो महान्‌ परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें तथा मैंने 
इससे पहले जो सुघार दिये हैं उनको जिस सचाई, सहिष्णुता और 
शान्ति के साथ अमल में लाया गया, उन्हें ध्यान में रखते हुए में 
मानता हैँ कि, श्रव वह समय आ गया है जब कि में अपने प्रजाजनों को, 
वेदेशिक और राजनीतिक सम्बन्ध, इनाम और सरंजाम, राज- 
परिवार सम्बन्धी व्यक्तिगत बातें और राजवश के देवस्पान वगैरा को 
छोड़कर, तमाम विषय देकर, उन्हें सपूर्ण उत्तरदाई शासन संपि दूँ । 

“प्रताधिकारी और चुनाव सम्बन्धो नियमों के तह्वित राज्य के लिए, 
नये शासन विधान बनाने का काम एक विधान ' समिति करेगी । में 
इस समिति की नियुक्ति अपने नये मंत्रिमंडल की सलाद से करू गा। पर 
इस कप्रिटी के काम में काफी समय लग जायया । ठयत तक शासन में 
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कोई प्रगत्ति न हो ओर यों हौ समय बीत जाय, यह मैं ठीक नहीं सम- 
भता | इसलिए मेंने निश्चय किया है कि इस बीच तात्कालिक व्यव- 
स्‍था के बतौर में अ्रपने प्रजाजनों को आज ही अधिक-से-अधिक मात्रा 
में उत्तरदाई शासन दे दूँ। इस तात्कालिक व्यवस्था में भी सांगली के 
वत्तमान शासन-विधान में काफी परिवतन हो जायगा | तदनुसार आज 
में सागली शासन सुधार कानून नं० ३ की घोषणा करता हूँ, जिसके 
मातहत-- 

क--राज्य की घारा-समा में जो सरकारी अफसर नामजद किये 
गये थे, वे अब घारा-समभा के सदत्य नहीं रहेंगे । ला 

ख- ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में सन्‌ १६३५ के विधान के मातहत 
जो महकमे मंत्रियों के मातहत हैं, वे सागली में भी म॑त्रयों के मातहत 
होंगे, और ये मन्त्री घारा-सभा के द्वारा हठाये जा सकेंगे । 

ग--धारा-समा के सभापति और उपसभाति चुने हुए होंगे ।” 

घोषणा के अन्त में श्रीमत सांगली नरेश ने कहा कि “मुझे अपने 
प्रजाजनों में पूर्ण विश्वास है और यह विश्वास है कि आज में यह जो 
उत्तरदाई शासन की घोषणा करता हूँ इसका संचालन न्याय, सहिभ्णुता 
ओर शान्ति के साथ होगा |? 

कहना नहीं होगा कि सागली का शासन ऊपर सूचित की हुई 
भावना के अनुसार प्रगतिशील रहा है हाँ, जैसा कि पहले बताया जा 
चुका है, यह राज्य भारतीय संघ की एक श्रलग इकाई बनने की दृष्टि 
से बहुत 'छोटा है । - 


उन्तीसवाँ अध्याय 


हे 
४ ७---- 


दक्षिण के राज्य 
[सैसूर, च्रावणकोर और कोचीन] 
दत्तिण के देशी राज्यों में से अधिकांश अपने यहाँ ग्रजातंत्रात्मक 


सुधारों को ग्रचलित करने में उत्तर या पश्चिम के देशी राज्यों की 
अपेत्ता आगे बढ़े हुए हैं । --एच० जी० तिलक 


साधारणतया हैदराबाद भी दक्षिण के ही राज्यों में गिना जाता है, 
परन्तु वह एक बड़ा और प्रमुख राज्य है। राजनीतिक दृष्ठि से भी 
उसका अलग ओर स्वतंत्र स्थान है। इसलिए उसके सम्बन्ध में हमने 
एक अलग अध्याय में, लिख दिया है। बम्बई प्रान्त के राज्यों के 
बारे में पिछुले अध्याय में लिखा जा चुका है। श्रव दक्षिण के जिन 
राज्यों के बारे विचार करना है, उनमें से मुख्य मैसूर, त्रावशकोर 
ओर कोचीन हैं । 

दक्षिण के राज्यों की विशेषता--इन राज्यों में से कोचौन तो 
उत्तददाई शासन पद्धति प्रचलित करने में भारतवर्ष के सब बड़े बड़े 
राज्यों में अ्रग्गामी है ।& उसके श्रलावा मेसूर और चावणकोर आदि का भी 
शासन अन्य सारतीय राज्यों की श्रपेज्ञा उत्तम है। कुछ समय हुआ, 
स्व० श्री० सत्यमूर्ति जी ने लिखा था--'इन राज्यों में सुब्यवस्थित और 
स्वतन्त्र हाईको: और चौफ-कोर्ट स्थापित हैं। इनमें जो न्यायाघीश हें, 
वे हटये नहों जा सकते, और विशेषतः वे जो अयने आपको स्वतस्त्र 
शोर ईमानदार सिद्ध कर चुके हैं। इन राज्यों के शासकों का शादों खर्च 

वैसे औंध सब के पहला राज्य है, जिसने उत्तरदाई शाघनपद्धति प्रचलित को; 
पर बद्द बहुत छोटा राज्य ऐै। $ 


न 
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('प्रिवी पसे?) निश्चित है। इनमें घारा उभोएँ हैं, जिनमें निर्वाचित 
सदस्य बैठते हैं । अन्य नरेशों के विषय में जो बदनाम करनेवाली बाते 
उड़ती हैं, वे दक्षिण भारतीय नरेशों के विषय में स्वप्न में भी सुनायी 
नहीं देतों | एकाघ अपवाद को छोड़कर इन राज्यों के शासक चरित्र- 
वान और योग्य व्यक्ति हैं | इनका पेसा व्य्थ के तमाशों में या योरप 
की सैर में कदाचित ही ख्च होता है। जनता इनके पास आसानी से 
पहुँच सकती है । इन राज्यों के प्रबन्धक उत्साह और लगन पूर्वक कृषि, 
व्यवसाय के विकास उद्योग में लगे हुए हैं। इन सब बातों से मेरा 
मतलब यह है कि इन राज्यों को प्रजा सुशामित है। इतने पर भी में 
इस बात से इनकार नहों कर सकता कि इन राज्यों के शासन का 
अन्तिम आधार स्वेच्छाचार है। मेरा दावा कंवल इतना है कि वह एक 
सहानुमूति-पूर्ण स्वेछाचार है | इसके साथ ही साथ वहाँ पर काफी दमन 
भी होता है । प्रकाशन की स्वतन्त्रता कम है ।? 


इस राज्य का क्षेत्रकल २६,४५८ वर्गमील, आबादी (१६४१ की 
गणना के श्रनुसार) तिहत्तर लाख ओर सालाना श्रीसत आमदनी दस 
करोड़ रुपए है | यहाँ.शासन-कार्य आधुनिक पद्धति से किया जाता है | 
अत्येक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अलग-श्रलग विभागों को 
व्यवस्था है, और उनके संचालन के लिए यथेष्ट अ्रधिकारों नियत हैं । _ 
शासन-पद्धति प्रायः वही है, जो सन्‌ १८३१ से श्य८प१ तक के पचात्त 
वर्षों में प्रचलित थी, नब कि यह राज्य अंगरेजी अ्रमलदारी में रहा 
था । इतने दीघंकाल तक व्यवस्थित ढंग से शासन होते रहने से यहाँ 
उसके स्वरूप में नवीनता का समुचित समावेश हो गया है । ह 

शासनन्सुधार और मारत-सरकार--यहाँ प्रतिनिधि-सभा (रेग्े 
जंटेटिव असेम्बली) की स्थापना सन्‌ श्पूथ१ में हुईं । इसका उद्द श्य 
यह था कि राज्य के कामों में, और जनता की, इच्छाओं तथा द्वितों में 
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अधिक अनुरूपता अथवा मेल हो। सन्‌ १६०७ में यहाँ व्यवध्यापक 
परिषद्‌ स्थापित की गयी, “जिससे कानून बनाने में उन गैर-सरकारी 
सजनों का सहयोग मिले, जो क्रियात्मक अनुभव और स्थानीय परिस्थि- 
तियों तथा आवश्यकताओं का ज्ञान रखने के कारण इस काय के लिए 
योग्य हों !! यहा यह जिक्र करना झावश्यक है कि उस समय की मारत- 
सरकार का इस विषय में अ्रच्छा रुख नहीं था। उसने मैसूर राज्य के 
मुधारों का जां खोलकर स्वागत नहीं किया था | सन्‌ १६२३ में शासन- 
सुधार के प्रश्न पर एक कमेटो द्वारा फिर विचार हुआ | इस कमेटी के 
अध्यक्ष सर बृजेन्द्रानाथ सील थे | इसकी सिफारिशों से कई महत्वपूर्ण 
सुधार किये गये | मेघूर की संधि के अनुसार, इन सुघारों पर मारत* 
सरकार की स्वीकृति ली गयी थी | 

शसन प्रबन्ध--इस समय ( मई १६४७ ) राज्य की प्रबन्ध* 
करिणी में दीवान सहित पाँच मत्री है। दो सरकारी और तीन गैर- 
सरकारी । गैर-सरकारी मंत्री फो क्रिसी विभाग का काम संभालने के 
अयोग्य नहीं ठहराया जाता, इस प्रकार उनके तथा सरकारी मंत्रियों के 
काम में कोई विभाजन-रेखा नहीं है। नामजद ओर निर्वाचित मंत्रियों 
में कोई अन्तर नहीं माना जाता। परन्तु यद्यपि गेर-सरकारी मत्री 
ब्यवस्थापक्र मंडल के सदस्य हैं, पर राजा द्वारा नामज़द हैं, और उन्हीं 
के प्रति उत्तरदायी हैं। इन मंत्रियों में कोई भी मन्त्रो व्यवस्थापक 
सभाओं की सबसे बड़ी पार्टी स्टेड-कोंग्रेस का प्रतिनिधि नहीं है । 

व्यवस्थापक संडल--राज्य में कानून निर्माण से सम्बन्ध रखने- 
वाली दो सभाएँ हँ---(१) प्रतिनिधि-समा ( 'रिप्रेंजेन्टेटिव अ्रसेम्बली! ) 
और ब्यवस्थापक परिषद ( लेजिस्लेटिव कॉसिल )। दोनों की श्रवधि 
चार-चार वर्ष की है। प्रतिनिधि सभा में ३१२ सदस्य हैं। इसे कानूनी 
मसविदों पर परामर्श देने का श्रघिकार है। किसी मसविदे के मिद्धाँत 
का इस सभा के कुल ठदस्यों में से दो-तिह्ाई भी विरोध करें तो भी 
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सरकार के लिए' इस सभा का निर्णय मान्य करना अनिवार्य नहीं है । 
जिस कानूनी मसविदे को यह पास कर दे, वह ब्यवस्थापक परिषद में 
उपस्थित किया जा सकता है | जब बह मसविदा अ्रन्ततः परिषद में 
स्वीकार हो जाय तो उसे प्रतिनिधि-सभा के सामने रखना श्रावश्थक 
नहीं होता | वह सभा की सम्मति को सूचित करनेवाले वक्तब्य सहित 
महाराज की स्वीकृति के लिए उपस्थित, किया जाता है | 
आकस्मिक आवश्यकता होने पर, इस सभा के परामर्श ब्रिना ही दो 
बार छः-छः माह के लिए कानून, बनाये जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है 
कि प्रतिनिधि-ठभा का कानून निर्माण में जोभाग है, वह बहुत 
परिमित है । ह 

व्यवस्थापक परिषद में ६८ सदस्य हैं--४४ निर्वाचित , और शेष 
नामज़द । इसका सभापति अब परिषद द्वारा चुना, हुआ गैर-सरकारी 
व्यक्ति होता है। हाँ, इसमें यह शर्त होती है कि महाराज उसे स्वीकार 
करले | उपसभापति भी निर्वाचित किन्तु महाराज द्वारा स्वीकृत होता 
है । परिषद के कुल सदस्यों में कम-से-कम दो-तिदाई द्वारा अविश्वास 
का प्रस्ताव होने पर समापति तथा ,उपसमापति अपने पद से' प्रथक्‌ हो 
जाते हैं | व्यवस्थापक परिषद में, एक-तिहाई से अधिक सदस्यों का 
नामजद होना मैसूर जेसे उन्नत राज्य में बहुत चिन्तनीय है। 

मेसूर राज्य की दोनों व्यवस्थापक, समाशओरों में कांग्रेस पार्टी सब में 
बड़ी पार्टी है । व्यवस्थापक परिषद के चुने हुए ४४ सदस्यों में, मिनमें 
दस विशेष द्ितों क॑ भरी स्थान हैं, २० , सदस्य कांग्रेस के हैं। श्रोर, 
प्रतिनिधि सभा के ३१२ सदस्यों में, जिनमें नामजद सदस्य भी हैं, 
अश्रेकेली कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य १४० हैं । 

शिक्षा आद्--म्युनिसपेलटियोँ और जिला-बोर्ड श्रच्छा काम 
कर. रहे हैं | पंचायतों का यहाँ खूब प्रचार है। शिक्षा की दृष्दि से 
सन्‌ १६४१ ई० की मनुष्यनाणना के अनुसार मैसूर ब्रिडिश भारत से 
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कुछ ही कम है [88 देशी राज्यों में सबसे प्रथम स्थापित विश्वविद्यालय 
मेसूर का ही है। यह १६१६ में स्थापित हुआ । इसमें राज्य की मातृ- 
भाषा के श्रध्ययन तथा साहित्य-निर्माण को ओर बहुत ध्यान दिया जाता 
है। राज्य में प्राय/हाई स्कूल से नीचे की शिक्षा मुफ्त और अनिबाय॑ 
है| कृषि, व्यापार, इश्चिनयरी, डाक्ठरी तथा औद्योगिक ।वषयों की 
शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध है । कुल मिलाकर राज्य की आय का लगमग 
छुठा भाग शिक्षा-प्रचार में खर्चे किया जाता है | 

नागरिक अधिकार--यहा पूर्व प्रथा तोड़कर मुसलमानों और 
ईसाइयों के लिए प्रथक्‌ निर्वाचक सघों की स्थापना की गयी है। सरकार 
ने यह आशा की है कि हतसे साधारण नागरिक भावना को बृद्धि में 
बाघा न होगी । प्रियिश भारत में गत बर्षो' मे जो कठ्ठ अनुभव हुआ 
है, उसका विचार करते हुए उपयुक्त आशा दुराशा मात्र है। शासन- 
सुधार कमेटी की सिफारिश होने पर भी, नवीन शासन विघान में नाग- 
रिक अधिकारों का निर्देश नही किया | 

विशेष वक्तव्य--मैयूर स्टेट-कां्ग्रेस के अध्यक्ष श्री० के० सी० रेडी 
के शब्दों में इस समय ( मई, सन्‌ १६४७) राज्य की शासन प्रणाली 
दूषित है और साम्प्रदायिक समस्या के बहाने राज्य भर में नागरिक स्वाघी- 
नता पर प्रतिबन्ध है। सरकार स्थानीय मस्थाशओं के कार्य में दखल देती 
है, और जिला-बोर्डो' में श्रनेक मत प्रणाली चालू कर दी ययी 
है। इसी लिए स्टेट-काग्रोस तत्काल उत्तरदाई शासन की माग कर 
रही है। 

त्रावशकोर 
यह राज्य भारतबर्व के ठेठ दक्षिण में, पश्चिस की ओर है| शसका 

ज्षेत्रलल ७६२५ वर्गनील श्रोर जनसंख्या ६१ लाख (सन्‌ १६४४ में), 
तथा औसत वाधिंक श्ाय पाच करोड रुपए है। राजघानों तिपेन्दुरम 

| डिटिश भारत में फी हत्ार १२५ खो-पुरुष शिद्दित हैं, मैंदर राज्य में १२३४ 
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है। यहाँ का राजा उन ज्ञत्रियों में से है, जो श्रपने श्रापको दक्तिण 
भारत के प्राचीन चेरा राजवंश के मानते हैं। राजा मालावार के 
रिवाज & के श्रनुसार राजघराने की लड़की या वहिन के बड़े पुत्र को 
गद्दी दे सकता है। 

एक उच्नत राज्य--“श्राधी सदी से अधिक समय हो गया, जब से 
यहाँ के शासक राज्य की आय को सावजनिक कोष की तरह तममभते हैं, 
और अपने निजी व्यय के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम रकम लेते हैं शोर 
उसे बजट में सूचित करते हैं |? 

शिक्षा की दृष्टि से यह राज्य देश भर में बढा हुआ है। छुत्राछ्ृत 
को इसने कानून द्वारा बन्द कर रखा है, और मदिरों कोहरिजनों के लिए 
खोल दिया है | श्रोद्योगिक दृष्टि से भी यह बहुत उन्नत है। स्त्रियों को 
यहाँ पुरुषों के समान अधिकार रहे हैं । गत वर्ष (१६४६) इसने राज- 
नोतिक क्षेत्र में मी प्रगति का परिचय दिया है। इस राज्य का एक 
अ्रपना बन्दरगाह है, उससे इसे आयात-निर्यात-कर की श्रच्छी श्राय 
होती है । 

शासन-प्रबन्ध--प्रस्तावित योजना के अनुसार राज्य का शासन 
राजा से नियुक्त किये हुए दोवान द्वारा किया जायगा। दीवान को 
सहायता के लिए कई मत्री, विभागों के अध्यक्ष तथा श्रन्य अधिकारी 
होंगे, जो कुछ अंशों में पब्लिक सर्वित कमीशन द्वारा चुने जायेंगे। कोई 
सरकारी अफसर किसी घारासभा का सदत्य नहीं होगा | पर वह घारासभा 
के विचार-विनिमय में सहयोग देगा। प्रश्नों का उत्तर तथा दूसरी जान- 
कारी देने के लिए उसकी वहा उपह्थिति श्रावश्यक हो सकती है। उसे 
मत देने का अ्रधिकार नहीं होगा | घारासभा के मत से दीवान या कार्य- 
कारिणी सरकार का कोई सदस्य नहीं हठाय्रा सकेगा | घारासभा के तथा 

अइस रिवाज के अनुसार घर की जायदाद का अधिकारी मालिक का बढां 
लड़का नहीं होता, मालिक की बहन या लडकी करा पुत्रद्मेता है । 
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न्याय-विभागो के सम्बन्ध में दीवान की स्थिति अमरीकी प्रेन्नीडेश्ट के 
तुल्य होगी | हा, महाराजा के अधिकारों द्वारा वह अयश्य नियन्त्रित 
रहेगा | 

व्यवस्थापक मंडल--राज्य में दो घारा सभाएँ रहेंगो; उनके सभी 
सदस्य चुने हुए होंगे । दोनों समाएँ--श्रो चित्रा राज्य परिषद और भ्री 
मूलम लोक सभा अपने अलगन्श्नलग नियम बनायेगी, तथा अपने 
' अलग अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित करेंगी । कोतिल में कम से कम ५२ 
सदस्य होंगे, जिनका चुनाव विभिन्न संस्थात्रों तथा पेशों की विशेषताशओं 
के आधार पर होगा। असेम्बली के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि 
होंगे | कम-से-कम १५००० जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, तथा 
२४००० जनसख्या पर एक से अधिक सदस्य होगा। असेम्बली के 
लिए सदस्यों का चुनाव बिना किसी जाति, श्रणी, तथा पुरुष-ज्ली के भेद- 
भाव के, बालिग मताधिकार के आधार पर होगा | मत देने का अ्रधि- 
कार रियासत-निवासियों को ही होगा, जो रियासत में चुनाव से 
कम-से-करम सात वर्ष पहिले से रह रहे हैं। कोंसिल के लिए मत देने का 
अधिकार ३० वर्ष तथा श्रसेम्बली के लिए २२ वर्ष के व्यक्ति को 
दया जायेगा । 

धारासभाएँ चुनाव के बाद चार वर्ष तक कार्य करेंगी | दीवान को 
श्रधिकार होगा कि स्थिति को देखते हुए वह किसी भी घारासभा को 
उसकी अवधि समाप्त होने से पहिले भंग करें या उसकी श्रवति 
अधिक-से-अधिक एक वर्ष और बढ़ा सके | दीवान को दोनों सुभाश्रों 
में भाषण देने, तथा किसो प्रस्तुत ब्रिल अथवा विचाराधघोन प्रश्न के 
सम्बन्ध में सन्देश भेजने का अधिझआ्ार होगा । बिल दोनों समाश्रों में रखे 
जा सकेंगे | बिल पर बिचार करने के लिए दोनों सभाओं में व्यायी 
समितिया नियुक्त की जायेगी | 

राज-परिवार, रियासत की सेना, हिन्दू घामिक्र दान, रियासती 
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सरकार का भारत सरकार तथा विदेशी नरेशों या रियासतों से सम्बन्ध, 
तथा झुघार कानून की धाराओं ओर नियमों पर घारा सभाओं को न 
तो विचार करने का और न ही उनके सम्बन्ध में कोई कानुन बनाने 
का अधिकार होगा । 

दोनों घारासमाश्रों के समान अधिकार और काय॑ होंगे। वे श्रपनी 
उप-समितियों द्वारा राज्य की नीति और शासन पर नियन्त्रण रखेंगी | 
दोनों सभाश्रों का संयुक्त निर्णय सरकार द्वारा कार्यानिवत किया जायगा | 

जो बिल धारा मभाश्रों में पंश होनेवाला होगा, उस पर दीवान 
को यह नोट देने का अधिकार होगा कि उससे रियासत की शांति किसी 
प्रकार भंग तो नहीं होती । शाति भंग की आशंका वाले ब्रिल पर विचार 
करने की कारंवाई दौवान रोक सकेगा | 

महाराजा को काबून बनाने तथा (अवश्वक कार वाई करने के 
अधिकार बने रहेंगे । 

न्‍याय--न्याय-विभाग प्रबन्ध-विभाग से प_्रथक्‌ है,। राज्य में एक 
हाईकोर्ट के अतिरिक्त कई ,बिल्ला-कोर्ट, सेशन कोट, मुन्सिफ कोट तथा 
अनेक पंचायती अदालते हैं। सन्‌ १६४६ की धोषयणा में कहा गया है 
कि दीवानी तथा फौजदारी अ्रदालत महाराजा द्वारा नियुक्त होगी तथा 
निचली अदालते कार्यकारिणी (सरका)र द्वारा, हाईकोर्ट की सलाइ से 
नियुक्त होंगी | धारासमा द्वारा पास किये गये कानूनों के वधानिक पहलू 
पर अदालत निणंय कर सकती है। 

शिक्षा आदि--यहा शिक्षा का प्रचार मारतवर्ष भर के किसी भी 
भाग से अधिक है, ४८ ग्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं ।&8 राज्य भर में 
प्रारम्मिक शिक्षा निश्शुल्क और अनिवाय है | स्त्री-शिक्षा का खूब प्रचार 
है। यहाँ दस से आ्रधधक कालिज और बहुत से हाई स्कूल श्रादि हैं। 
पहले यहाँ की शिक्षा-सस्थाएँ सदराउ विश्वविद्यालय फे अधीन थीं | 


* कोंचीन में, जो कि इससे दूसरे दर्जे पर है; यह सख्या १५ है । 
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सन्‌ १६३७ ई० में यहाँ स्वतन्न विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। 
पाय्यक्रम में, आधुनिक भाषाओं में राष्ट्ररभाषा हिन्दी का भीसमावेश है । 
कला और उद्योग तथा प्रयोगात्मक विशान की ओर ययथेष्ट ध्यान दिया 
जाता है | कानून, श्रायुवंद, बनश्पति-शासत्र और कृषि आदि के भी 
विद्यालय हैं | स्वास्थ्य और चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था है। राज्य 
का श्रपना स्वयं का डाक-विभाग तथा टकसाल-विभाग है। 

सन्‌ १६४५ में त्रावशकोर सरकार ने राज्य में अपनी दस वर्षीय 
ग्रनिवार्य और निश्शुल्क प्रारम्मिक शिक्षा-योजना अमल में/लाने की 
घोषणा की । उसने स्वीकार किया है कि प्रारम्मिक शिक्षा का दायित्व 
परकार पर है। 

नागरिक अधिकार--यह खेद का विषय है कि इतना उन्नत 
और शिक्षित राज्य भी जनता के अ्रधिकारों के विषय में यथेष्ट उदार 
नहों रह। है। यहाँ कई वर्ष से त्रावणकोर-स्टेटन्काग्रोस स्थापित है। 
उसका उद श्य महाराज की छत्नछाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना 
है। पर उसके रचनात्मक कार्य--खादी-प्रचार, हरिजन-डत्पान, मद्य- 
पान-निषेध और हिन्दो-प्रचार--पर भी राज्य की श्रोर से समय-समय 
पर प्रतिबन्ध रहा है | स्टेठ-कांग्र स के कार्यकर्ताओं को दमन, गिरफ़ारी, 
जेल आदि की सख्तिया सहनी पड़ी हैं| यहाँ प्रेत और समाचारपन्नों पर 
केडी पाबन्दियाँ रही हैं | 

विशेष वक्तव्य-त्रावणकोर के वैधानिक सुधारों की योजना की 
कई बातें स्वागतनयोग्य होते हुए. भी, उसमें यह दोष है कि समस्त 
शक्ति का मूल भ्रोत जनता को नहीं माना गया । दौवान महाराजा द्वारा 
नियुक्त होगा, और घारा समा का उस पर अविश्वास होने पर भी अपने 
पद से नहीं हटाया जा सकेगा | यही वात सरकार के श्रन्य सदस्यों पर 
मो लागू होगी | दोवान के अधिकार भी बहुत अधिक है। निश्रय दी 
यह योजना जनता को उत्तरदाई शापन नहीं देती । 
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त्रावणकोर ने भारतीय संघ में शामिल होने में बहुत ढील की | 
पहले तो उसने स्वतत्र रहने की ही घोषणा कर दी थी, पर आदिर में 
दिन भर का भूला शामको घर आ्राया? फ़द्दावत हुई। इस विषय में 
पहले लिखा जा चुका है | 

कीचीन ः 

इस राज्य का क्षेत्रफल १४६३ वर्गमील, जनसख्या सन्‌ १६४१ ई० 
की गणना के अनुसार सवा चौदद लाख, और वार्षिक औसत 
आय डेड करोड़ रुपए है | 

इस राज्य का शासन वहुत समय से प्रगतिशील रहा हैं। श्रव से 
पैंतीस वर्ष पहिले सन्‌ १६१२ में यहाँ के दीवान साहब सर ए० श्रार० 
बेनर्जी ने एक सलाहकार समिति ( एडविजरी कौसिल ) की योजना 
उपस्थित की थी, जिसमें लगभग दो-तिहाई सदस्य निर्वाचित हों, और 
शेष नामज़द । 

शासन-प्रबन्ध; उत्तरदाई शासन की घोषणा--शासन-कार्य के 
लिए राज्य छः ताल्लुकों में बँटा हुआ है । राजधानी एरनाक्यूलम है। 
सब शासन-कार्य महाराजा साहब के नाम से उनके नियंत्रण में होता 
है | उनका प्रधानमंत्री दीवान है । सन्‌ १६४६ तक, उसकी नियुक्ति 
महाराजा साहब द्वारा होती थी, और वह उनके आदेशानुसार कार्य 
करता था | कायकारिणी में द्ीवान के श्रतिरिक्त एक मंत्री था, जिसे 
महाराजा साहब व्यवस्थापक परिषद के सदस्यों में से में से चुनते ये | 
वह अपने काये के लिए परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था | उसके 
सुपुर्द प्रायः निम्नलिखित विभाग रहते थे--कृषि, सहकारिता, शह- 
उद्योगों की उन्नति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पंचायतों का प्रबन्ध, और 
दलितोद्धार । मंत्री के सुपुर्द किये हुए विषय हस्तान्तरित विषय कहलाते 
ये, और शेष (द्वीवान के सुपुर्द) विषय, रक्तित | कौन-कौन से विषय हस्ता- 
न्‍्तरित हों, इसका निश्चय महाराजा साहब करते थे, और ऐसा करने में 
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वे श्रावश्यकतानुसार दौवान से परामर्श करते ये । 

आगरत १९४६ में कोचीन प्रजा मंडल ने खासकर ये मागे उपस्थित 
कॉ--(१) राज्य में जनता के बालिंग मताधिकार के आधार पर घूर्ण , 
उत्तरदाई शासन प्रदान किया जाय और इस सम्बन्ध में विधान बनाने 
के लिए एक विधान-समिति बनाई जाय, /२) एक अन्तरिम सरकार 
की स्थापना की जाय और सभी विभाग लोकप्रिय मंत्रियों को सुपुर्द कर 
दिये जाय | इसपर महाराज ने पहली माग मंजूर कर के समित्ति 
की स्थापना कर दी थी। दुसरी मांग को संशोधन के साथ स्वीकार 
करके उन्होंने अथ, न्याय तथा व्यवस्था विभागों को छोड़ शेष 
विभाग चार मंत्रियों को बाद दिये थे | इन तीन विभागों को काम दौवान 
करता या, परन्तु श्रन्तिम निर्णय मंत्रिमंडल में होते ये। अब शासन का 
सब कार्य चुने हुए लोकप्रिय मत्रियों में बेटा हुआ है । 

व्ववस्थापक परिषद्‌--व्यवस्थापक परिषद की स्थापना यहाँ सन्न्‌ 
१६२५ हुई थी | अब तक इनका संगठन सन्‌ १६ ३८ की घोषणा अनुसार 
था। इसमें ५८ सदह्य थे--३८ निर्वाचित और २० नामजद। निर्वाचित 
सदस्यों में २७ साधारण निर्वाचक संधों के और ११ विशेष के होते थे | 
नामजद सदस्यों में ८ सरकारी ओर १२ गैर-सरकारी रहते थे | इनके 
अलावा, किसी प्रस्ताव के समय दो ऐसे व्यक्तियों को महाराजा द्वारा 
और भी नामजद किया जा सकता था, जिन्हें उस प्रस्ताव के विषय के 
सम्बन्ध में विशेष शान या अ्रनुभव हो | इन व्यक्तियों को जितने समय 
के लिए ये नामजद हों, सदस्यों के पूर्ण अधिकार होते थे । 

परिषद्‌ का सभापति दीवान होता था ॥ उसके सहित कम-से-क्म 
१५ सदस्यों की उपस्थिति में परिषद का कार्य होता था| सभापति की 
अनुपश्थिति में उसका कार्य उपसभाषति (डिप्टी प्रेसीडेन्ट) करता था, 
जो परिषद द्वारा निर्वाचित होता था। उसका वेतन परिषद निश्चित 
करती थी | परिषद का कार्यालय आम तौर से तीन वर्ष होता था। 


| 
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अब नई योजना अमजञ्ञ में आनेयाली है, जिसका उद्दोश्य पूणु उत्तरदाई 
शासन है | 
न्‍्याय--राज्य में न्याय करनेवाली प्रधान संस्था हाईकोट है। 


उसमें चौफ-जस्टिस सहित तीन जज हैं, उनकी नियुक्ति महाराज द्वारा 
होती है | निर्धारित योग्यता वाला व्यक्ति ही जज्न नियत किया जा 
सकता है। उसके नीचे दीवानी मामलों का विचार करने के लिए 
जिला अ्रदालते, तथा मुन्सिफों की अ्रदालतें हैं। फोजदारी मुकदमों का 
फैसला सेशन अदालतों तथा सब-मर्जिस्ट्रेटों की अदालतों में होता है । 
पचास रुपये तक की मालियत के मामले ग्राम-पचायतों द्वारा निपदाये 
जाते हैं | 

शिक्षा-शिक्षा-प्रचार की दृष्ठि से भारतवर्ष, भर में, केवल चाण 
कोर को छोड़कर, यह राज्य सबसे बढ़कर है | यहाँ शि ज्ञतों की संख्या 
फी इजार ३५४ है। पाँच वर्ष से लेकर नौ वर्ष तक की आयु के 
समस्त बालकों में ६० प्रतिशत, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं । 
प्रारम्मिक शिक्षा देशी भाषाओं के स्कूलों में निश्शुल्क है, परन्ठु जिन 
स्कूलों में अंगरेजी पढ़ायी जाती है, उनमें निश्शुल्क नहीं है | इन स्कूलों 
में भी आधे से अधिक खच राज्य “ही करता है । ग्राम- पुस्तकालयों का 
कार्य खूब चल रहा है । राज्य में कई देनिक तथा एक दर्जन से अधिक 
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होते हैं। राज्य की जनसंख्या को देखते हुए 
पत्र-पत्रिकाओं का यह प्रचार श्रच्छाहै । 

विशेष वक्तव्य--महाराजा साहब ने सन्‌ १६३८ में ही शासन- 
सुधारों का ध्येय उत्तरदाई शासन स्वीकार कर लिया था | अप तो इसे 
जारी करने के लिए विधान तैयार हो रहा है, ओर वह जल्दी ही जनता 
क॑ सामने आ जायगा | अगस्त सेन्‌ १६४६ में कोचीन प्रजामडल ने 
उत्तरदाई शासन आदि के अलावा यह भी मांग की थी कि भारताय 
विधान परिषद में जनता का चुना हुआ ग्रतिनिधि भेजा जाय। 
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उसके अनुमार कोचीन के लोकप्रिय मंत्री श्री० गोविन्द मेनन विघान- 
परिषद्‌ में जनता के प्रतितिधि की हैसियत से सम्मिलित हुए, न कि मंत्री 
को हैसियत से । 

हाराजा साहब ने कहा या--मैं इगलेंड के बादशाह की तरह 
एक वैधानिक शासक की हैमियत से पूर्णतया संतुष्ट हूँ क्योंकि 
में ग्लैडस्टन के सिद्धान्तों भे विश्वास करने वाला हैँ |! महाराजा 
ने यह भी कहा कि था हमने प्रसन्नता पूर्वक गद्दी का परित्याग कर 
दिया होता किन्तु गद्दों छोड़ देने से कोचोन में राजतन्त्र का अन्त नहों 
हो नाता, क्योंकि हमारे स्थान पर शासन करने की इच्छा रखनेदालों 
की सूची बहुत लम्बी है। महाराजा साहब ने अपने व्यवहार से दिखा 
दिया कि आप वास्तव में लॉकसत्तात्मक भावों वाले हैं। 

२६ अगस्त १६४७ को, एक बड़े जातीय त्यौहार (श्लोनम) के 
दिन, महाराजा साहब ने राज्य में पूर्ण जिम्मेदार सरकार स्थापित करने 
फी घोषणा की । गवर्मेठ-आफ-कोचीन एक्ट? नाम का एक्ट जारी किया 
गया है। उसके अनुसार समस्त शासन-प्रशन्ध एक कोंसिल के सुएुर्द 
किया गया है, जिसमें प्रधान मंत्री सहित ११ मन्नी होंगे, और वे सब 
चुने हुए रहेंगे । 
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तीसवाँ अध्याय 


१ 
अन्य देशी राज्य 

[ संयुक्त प्रान्त के राज्य, सिक्षम और भूटान, बंगाल के 
राज्य, आसाम के राज्य, उड़ीसा के राज्य, मधष्यभारत के राज्य | 

इस अध्याय में ऐसे देशी राज्यों या उनके नमूहों के सम्बन्ध में, 
संत्तेप में विचार किया जाता है; जिनके विषय में, पिछले अ्रष्याणे में 
नहीं लिखा गया है। ये प्रायः छोटेन्छोदे है । 

रह 
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संयुक्तप्रान्त के राज्य--संयुक्तप्रान्त देशी राज्य तीन हैं-- 
देहरी-गढ़वाल, रामपुर और बनारस | शासन की दृष्टि से ठेहरी का 
सम्बन्ध शिमला पहाड़ी राज्यों से रहा है, और उनके बारे में पहले 
लिखा जा चुका है | रामपुर की मजलिस (व्यव्रस्थापक सभा) के वगठन 
में लोकसत्तात्मक दृष्टि से कई दोष है, और उसके अधिकार भी बहुत 
परिमित है| यहाँ बहुसझ्यक जाति (हिन्दुओ्रों) के नागरिक अधिकारों की 
उपेज्षा की जाती है। बनारस राज्य ने हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, 
को जमीन आदि की चाहे जो सहायता दी हो, अपने नागरिकों की 
शिक्षान्यवस्था में कुछ प्रगतिशीलता का परिचय नहीं दिया। यहा 
व्यवस्थापक सभा (जिसे प्रजामंडल कहा जाता है) उत्तरदाई शासन के 
विचार से अनुप्युक्त है। जनता का शासकों से शासनसुधार, श्रोर 
नागरिक अधिकारों के लिए काफी सबष रहा है। इस समय भी 
स्थिति संतोषजनक नहीं है | 

सिक्षम और भूटान--ये दोनों राज्य बंगाल के उत्तर में हैं । 
यहां से तिब्बत को सीधा रास्ता ज्ञाता है। इस लिए इनका राजनीतिक 
महत्व बहुत है। य भारत-सरकार से अन्ग-अलग सम्बन्धित रहे हैं। 
इन राज्यों का भारतवर्ष के अन्य भागों से सम्पर्क बहुत कम हैं | भूटान 
में अगरेजी ढग की शिक्षा सन्‌ १६१४ में आरम्म हुई, और १६२४ में 
'जाकर कुछ विद्यार्थियों ने प्रथम बार मेट्रीक्यूलेशन परीक्षा पास का ! 
यहा का शासन श्रप्रगतिरौल होना स्वामाविक हां है। भूटान को कुछ 

गैंग नेपाल की तरद्द स्वततन्न समभके हैं; परन्तु दोनों की स्थिति में बहुत 

अन्तर है। नेपाल स्वतत्र प्रदेश है, और भूटान भारत के देशी राज्यों 
में है। हां, भूटान (और सिक्कम) का सम्बन्ध भारत-सरकार के राजनीतिक 
विभाग से न रह कर वेदेशिक विभाग से रहा है ! 

बगाल के राज्य--बंगाल प्रान्त में देशों राज्य दो हैं--कच- 
विहार ओर त्रिपुरा | त्रिपुरा में प्रवन्धकारिणी कौसिल बहुत उमय से, 
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सन्‌ श्यू८३ से है। व्यवस्थापक परिषद का संगठन प्रथम बार सन्‌ 
१६०६ मे हुआ था, जिससें पीछे सुधार हुआ । तथापि उतरदाई 
शासनपद्धति अभी तक प्रचलित नहीं को गयी । हा, महाराजा का निजी 
व्यय निर्धारित है, दुर्भिक्ष-निवारण के लिए अलग रकम सुरक्षित रखी 
जाती है और उद्योग घंघों की उन्नति की ओर ध्यान दिया जाता है । 

त्रिपुरा राज्य में शासन एकतत्री और अनियच्नित है। राजप्रबन्ध के 
लिए, एक मंत्री और तीन नायव-दीवान हैं। सवंसाधारंण में शिक्षा-प्रचार 
बहुत कम है, ओर नागरिक अधिकारों का प्रायः अभाव ही है। “त्रिपुरा 
राज्यनाणनपरिषद!ः जनता को संगठित करने ओर उत्तरदाई शासन- 
पद्धति प्रचल्लित कराने के लिए उद्योग कर रही है । 

आसास के राज्य--आसाम में मणिपुर तथा १५ खासी राज्य 
हैं। खाठी राज्य बहुत ही छोटे-छोटे हैं, कुल मिलाकर उन सब का 
क्षेत्रटल ३८०० वर्गमील ओर जनसउुखया लगभग दो लाख है । मणिपुर 
का ज्षेत्रतल ८६३८ वर्गमील और आबादी लगभग छुः लाख है | अब 
शासन महाराजा एक सलाहकार दरबार की सहायता से करते हैं, जिसमें 
सभापति और उपस्भापति के अतिरिक्त छुः नामजद सदस्य मणिपुर के 
होते हैं । शासन जनता के प्रति कुछ भी उत्तरदाई नहीं है । 

खासी राज्यों में एक प्रकार का प्रजासत्तात्मक राज्य है | राजा चुना 
हुआ होता है । शासन-कार्य पंचायतों द्वारा द्ोता है। वे ही कानून 
बनाती श्रोर न्याय का काम करती हैं ; राजा उसमें बहुत कम हस्तक्षेप 
करता है । । 

उड़ीसा के राज्य--उड़ीसा में २६ रियासते हैं, जिनमें से कुछ ये 
ई--ढेकनाल, तालचेर, नयागढ़, सरायकेला, वष्मरा, गंगपुर, दिंडाल, 
आंटगढ़, नीलगिरी, कलहंडी, पटना, मयूरमंत्र । इनकी बहुत ठी जनता 
आदिम निवासियों को है। इनके निवासीसंस्क्ृति, रीतिरिवान, रहनसटन 
घार्मिक विचार तथा भावनाम्रों में अपने पड़ोसी, 'ब्रिटिथ भारत! बालो 
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से मिलते हैं | इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की ओर प्रायः 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता । इन राज्यों की शासनपद्धति स्वेच्छा- 
चारपूर्ण और मध्यकालीन है | जनता पर कर लगाने में किसी सिद्धान्त 
का विचार नहीं किया जाता--विवाह कर, शिक्षा कर, श्राद्ध कर, 
जंगल कर, दत्तक कर, विघवा विवाह कर, पुनर्विवाह कर, यशोपवीत 
कर आदि अनेक मनमाने कर हैं | राजा लोग राज्य की आय का आधा 
हिस्सा अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए. खर्च कर डालते हैं। 
प्रायः जनता द्वारा सचालित म्थुनिसपेलटियोँ या लोकल बोड नहीं है । 
अस्पताल और स्कूल बहुत कम तथा दूर दूर है। जनता को बहुधा 
सभा-सम्मेलन, लेखन प्रकाशन श्रादि की अनुमति नहीं होती | बिना 
मुकदमा चलाए गिरफ़ारी, देश-निकाला, और माल की ज़प्ती होती 
, रहती है | यहा स्त्रियों को भी पीठा जाना और बेइ्जत किगा जाना 
ग्रनहोनी बात नहीं रही है। व्यवत्यापक परिषदें नाममभात्र की और 
प्राय; अ्रधिकारदहीन हूँ | तालचेर की आबादी में से एक-तिहाई श्र्थात्‌ 
सत्तर हजार में से लगभग पत्चोंस हजार आदमी श्रौरतें ओर बच्चे सन्‌ 
१६ ३८७३६ में अधिकारियों की श्रमह्य ज्यादतियों के कागण अपना घर- 
वार छोड़कर राज्य से निकल गये थे । इससे इन राज्यों की शाउन- 
पद्धति का सहज ही अनुमान हो सकता है | 

मध्यप्रान्त के राज्य--मध्यप्रान्त के देशी राज्य निम्नलिखित 
हैं वसतर, छुईखदान, जशपुर, कांकेर कब्रर्धा, खैरागढ. कोरिया, 
नदगांव, रायगढ, सकती, सारंगढ, सारशुत्ञा, उदयपुर श्रौर मकड़ई । 
इनमें सबसे बड़ा बसतर है, जिसका क्षेत्रफल तेरह हजार वर्गमील, और 
जनसख्या पांच लाख मे अ्रधिक है; और सब्र से छोटा राज्य सकती है 
जिसका क्षेत्रफल १३७ वर्गगील और श्रावादी पचास हजार है। इन 
राज्यों में शासन“या नागरिक अधिकार जेसी बात नहीं है, या यों कहा 
जा सकता है कि यहाँ शासकों की निरी निरंकुशता है | 
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विशेष वक्तव्य--इन छोटे-छोटे राज्यों में शासन की आधुनिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात 
और श्राजीविका आदि की ययथेष्ट व्यवध्था नहीं हो सकती । जनता की 
प्रमुव माग उत्तरदाई शासन है। राज्य में व्यवत्थापक सभा, मंत्रिमंडल, 
विश्वविद्यालय, दाईकोठ, पुलिस तथा अन्य योग्य कम चारियों को ज़रूरत 
होती है | गाव, कस्बे, तहसील या जिले की बरातरी के राज्य में इन 
कार्मों के लिए घन की व्यवुस्पा कैसे हो सकती है | इसका उपाय यही 
है कि इन राज्यों को पास के प्रान्त में, अथवा कुछ. विशेष दशाश्ररों में, 
किसी बड़ी रियासत में मिला दिया ज्ञाय, और देश भर में शासन की 
इकाइयाँ ऐसी हों, जो अपने बल पर स्वावलम्बी होते हुए उत्तरदाई 
शासनपद्धति प्रचलित कर सकें | इस विषय में खुलासा पहले लिखा 
जा चुका है। 

इकत्तीसवाँ अध्याय 
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जनता को बुनियादी नायरिक अधिकार. बिना किसी हस्तक्षेप 
के, ग्राम होने चाहिएँ | +कफे० आर० आर० शार्री 

पिछुले श्रध्यायों में विविध देशी राज्यों की शामनपद्ति के साथ 
नागरिक अधिकारों के वारे में मी कुडु लिखा गया है; पर यह विषय 
इतने महत्व का है कि इसका कुछ विशेष विचार करने की आव- 
श्यकता है। 

प्राचीन भारत सें नागरिक अधिकार--नागरिक श्रपना स॑ वन 
अच्छा तरह बिता सकें, उन्हें अपना रोजमर्रा का काम करने में वाबाएँ 
न हों, और वे झ्पना विकास अच्छी तरदद कर सकें, इसके लिए उन्हें 
विविध श्रघिकारों को प्रावश्यकृता होतो हे। प्राचीन छाज्ष में अनेक 
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देशों में, जब जनता की नागरिक स्वतन्त्रता पर आधात किया गया तो 
लोगों ने सशस्त्र क्रान्ति करके दमन करनेवाले' शासकों को समाप्त 
किया और राजनीतिक स्वाघीनता के साथ नागरिक अधिकार भी हामिल 
किये । भारतवर्ष में भी ऐसी कई क्रान्तियोँ समय-समय पर हुई। श्रगरेजों 
के समय में पहली मुख्य क्रान्ति सन्‌ १८५७ सें हुईं, जब कि राजनीतिक 
पराधोनता और अगरेजों के आत्याचार दूर करने का बीड़ा उठाया 
गया था | दुर्भाग्य से उसमें सफलता न मिली । उसके बाद यद्रपि 
महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीय जनता को घार्मिक स््रृत- 
त्रता और कानून का शासन देने का वचन दिया गया, जिसमें सभी 
नागरिक अधिकारों का समावेश हो जाता है, तथापि भारत- 
वासी अपने एक बहुत पुराने अधिकार से तो स्पष्ठ रूप से वंचित कर 
दिये गये--उन्हें निहत्था कर दिया गया, उनके हथियार रखने के सम्बन्ध 
में प्रतिबन्ध लगा दिये गये । हे । 
सत्‌ १८५७ के बाद का दसन--अ्रब्र भारतवासी केवल समाश्रों 
तथा समाचारपत्रों द्वारा ही अपनी मांग प्रकट कर सकते थे | पर इसके 
वे विशेष आदी न थे | इस लिए उन्होंने इन श्रधिकारों का भी विशेष 
उपयोग न किया | अट्ठाइस वर्व के बाद कुछ शिक्षित श्रादमियों ने अग- 
रेज़ों के श्रत्याचार और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कंमग्रेस 
अर्थात्‌ राष्ट्रीय महासभा का सगठन किया | सभाओं और अ्रखबारों द्वारा, 
अधिकारों को प्राप्त करने का आन्दोलन क्रमशःबढ़ता गया । सरकार को 
यह सहन न हुआ, उसने लेखन और भाषण पर भी कड़ी रोक लगा 
दी | स्वाघीनता की मांग करनेवालों पर दंड-विधान की दफा १२४ 
आदि की तलवार लटकायी गयी, राजनीतिक सभा सोसायियों को 
नियमविरुद्ध ठहराया गया;' अहिन्तात्मक समाओं, पिकेटिंग (धरना); 
जलूसों और हड़ताल, शान्तिमय आन्दोलन और सत्याग्रह को कुचलने 
के लिए, जनता पर लाठीचार्ज ही नहीं हुए, गोलिया तक बरसाई गयी। 
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हजारों देशभक्तों को दस-दस पन्द्रह-पन्द्रद साल तक की केद, नजरबन्दी 
श्रौर कालापानी की सजाएँ दी गयीं, उनसे पशुओं का सा व्यवहार 
किया गया । मारी-भारी जुर्माने और माल की कुक्की ने अनेक कुलीन 
व्यक्तियों का जीवन दूमर कर दिया। बेंत और कोड़ों की सजा ने जन- 
साधारण पर कड़ा आतंक जमाया गया। इस तरह अनेक माई के लालों 
के प्राण अपहरण किये गये या उन्हें जीते जी मौत का अनुभव कराया 
गया | सिर्फ १६३७-३६ का थोडा सा समय छोडकर, अगरेजी अम ज्- 
दारी का भारतीय इतिहास नागरिक अधिकार छीने जाने की एक लग्ची 
करुण कहानी है | परन्तु इसके साथ हो गये पृवंक कहा जा सकता है 
कि भारतवासी चुपचाप बैठने वाले न थे। उन्होंने अ्रत्याचारी नौकर- 
शाही के सामने श्रात्मसमपंण नहों क्रिया | वे अपने अधिकारों के लिए. 
बराबर लड़ते रहे; इसी का यह परिणाम है कि वे अ्रव राजनीतिक 
स्वाधीनता के साथ श्रपने मानवोचित नागरिक अविकार पा रहे हैं । 
देशी राज्यों की स्थिति--अंगरेज्ञों के शासन में नागरिक अधि- 
कारों का जैमा अपदरण ब्रिटिश भारत में हुश्रा है, देशी राज्यों में उससे 
भी अ्रधिक हुआ | भारतवर्ष का शासन-सूत्र ईस्टइडया कम्पनी के हाथ 
से निकल कर ब्रिटिश पालिमेंट के श्रधीन हुआ तो राजाओं को श्रयने- 
श्रपने राज्यों के मीतर बहुत-कुछ मनमानी करने को छुट्टी मिल 
गयी । यह ठीफ है कि देशी राज्यों में जनता के पास हथियार रहे, पर 
शामको के बढिया शखसत्राओों की ठुलना में वे नाममातन्र के थे | फिर, 
रियासती शासकों को ब्रिटिश सरक्वार की आधुनिक ढग की भारी-मरकम 
सेना, सगीन और तोपों को सहायता प्राप्त थी | ब्रिटिश सरकार के चल 
पर राजा महाराजाओओं ने जनता के नागरिक अधिकारों को श्रवद्देलना 
कर के पूरो निरंकुशता का परिचय दया । लेखन श्लौर भापश १२ रोक 
लगाने के साथ लाउष्ट स्पीकर और साइस्लोध्टाइल पर प्रतिबन्ध लगायें 
गये । खादी के वर्हों या गाघी टोपी वालों पर कई निगाए रप्ी गयी, 
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और उन्हें खूब परेशान किया गया । यदि किसी ने ऐसी बेहूदी बातों को 
मामने से इन्कार करने का साहस दिखाया तो उसे तरह-तरह से धोर 
कष्ट दिया गया | 

आन्दोलन के समय एक एक रियासत में हजारों आदमियों को 
जेल में ठटूसा गया | और, रियासतों का जेल-जीबन लिखने का विषय 
नहीं है, उसका भयंकर अ्रमानुषिक रूप मुक्तभोगी ही जान सकते हैं। 
निदान, रियासतों में और खातकर जागीरी इलाकों में नागरिक अधिकारों 
का प्रायः नाम तक न रहा | लोगों का जन धन और बहू-बेटियोँ भी 
सुरक्षित न रहीं। जिस किसी ने श्रत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठायी, 
या जिसकी ओर से शासक को यह आशका हुई कि इसमें कुछ आजादी 
की भावना है, उसे बुरी तरहं सताया गया.। भूठे मुकदमे चलाना, गंडों 
द्वारा जूतों से पि्वाना और लुटवाना, खेतों और खलिद्दानों में श्राग 
लगवा देना, तरह-तरह से बेहजत करना रियासतों ओर ज्ञागीरों में होने 
वाली मालूली बातें रही हैं | कितने ही स्थानों में पुलिस और श्रदालतें 
सिर्फे दमन और शोषण के साधन हैं । जो हो, बहुत से आजादी के 
दीवानों ने रियासतों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए आत्म-हृत्या 
कर डाली; बाहरी दुनिया को उनका हाल बहुत कम मालूम हुआ | 

आवश्यक सुधार--रियासती कार्यकर्ताओं ने एक-एक नागरिक 
आपधिकार के लिए अपने राज्य से काफी संघर्ष लिया है। बहुत मुद्दत 
के बाद जाकर जनवरी १६४६ में नरेन्‍्द्र-मंडल ने नागरिक अधिकारों की 
एक अच्छी घोषणा की थी | पर वह सिर्फ जवानी जमा-खर्च रही | इस 
विषय में पहले कहा चुका है। अस्त, इस समय भी श्रधिक्रांश देशी 
राज्यों में नागरिक अधिकार प्रायः कुछ भी नहीं है, कितने ही स्पानों 
में कानून से बन्द हो जाने पर भी वेगार व्यवद्दार में प्रचलित ही है | 
श्रनेक दशाओं में नागरिकों को बिना मुकदमा चलाये, चाहे-जितने समय 
तंक, कारावास में रखा जाता है, या राज्य से बाहर निकाल दिया जाता 
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है| ऐसे सब्र गेर-कानूनी व्यवहार तुरन्त बन्द किये जाने की जरूरत 
है। राज्य में नागरिक्र स्वतत्रता की व्यवस्था होनी चाहिए। नाग- 
रिक्रों को सभा सम्मेलन करने, भाषण देने, समाचारपत्र या पुस्तक 
प्रकाशित करने अथवा अन्य प्रकार से सावंजनिक विषयों पर मत प्रगठ 
करने तथा आलोचना या वादविवाद में भाग लेने की स्वतंत्रता रहनी 
चाहिए | यह स्वतंत्रता उस सीमा तक रहनी चाहिए, जहाँ तक कि 
इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा, दंष या कलह आदि न बढ़ने 
पावे | जत्र कभी कोई नागरिक अ्रपनी स्वतत्नता का दुरुपयोग करे तो 
स्वृतन्त्र न्यायालय द्वारा जॉच होने पर उचित कार्यवाही की जाय। 
नागरिकों की शारीरिक, मानसिक तथा नेतिक उन्नति करना राज्य 
का कतंव्य ही है। यदि नागरिक स्कूल, अस्पताल आदि साव॑निक संस्थाएँ 
स्थापित करना चाहें, तो राज्य की ओर से उन्हें यथेष्ठ प्रौत्जहन 
मिलना चाहिए । हसी प्रकार राज्य के आआआादमियों को बाहर जाने तथा 
बाहर वालों को राज्य में श्राने देने में कोई बाघा उपस्थित न की जानी 
चाहिए.। लोगों के परस्पर मिलने-जुलने तथा यात्रा करने से शान-चृद्धि 
होती है, व्यापार बढ़ता है, इससे जनता और राज्य दोनीं को श्रार्थिक 
लाभ भी होता है। आम तोर से इसकी अनुमति ही नहीं होनी चाहिए, 
वरन्‌ इसके लिए सुविवाएँ प्रदान कर प्रोत्माहन किया जाना चाहिए । 
हाँ, विशेष दशाश्रों में, जब ऐसा कार्य राज्य क्रो क्षति पहुँचाने वाला 
हो तो उस पर प्रतिवन्ध लगाया जा सकता है; परन्तु प्रतिबन्ध कानून 
द्वारा, मियमित रूप से हो लगना चाहिए ; अधिकारियों को मनमानी 
फार्यवाही करने का अवसर नहीं दिया चाद्विए । 
यही नहीं, यदि कोई प्रधिकारों नागरिकों को स्वत्तत्रता अ्रपट्ट॒रझ 

करने का दोषी पाया जाय तो उसे चेतावनी या दंड देकर ठीक फरने 

और दूसरों फे लिए अ्रच्छा उदाहरण उपस्थित करने को प्रावस्यकृता 
है। नागरिक प्रधिक्कारों के सम्बन्ध में जब नागरिकों का शासकों से 
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मतभेद हो तो किसका पक्षु ठीक है, इसका निर्णय करने का भी काम 
राज्य के न्यायालयों का है; यह नंहीं, कि राजा या अन्य पदाधिकारी 
चाहे-जैसा फैसला करें | फिर, जो न्यायालय हों, उन पर शासकों का 
प्रभाव न पड़ना चाहिए। वे स्वतंत्र रहने चाहिएँ | इस विषय में विशेष 
पहले भाग के न्यायालय? अध्याय में लिखा जा चुका है| 

नागरिक स्वाधीनता सघ--सवंसाधारण को नागरिक अधिकार 
दिलाने ओर उनके प्राप्त अधिकारों की रक्षा करने का काम ऐसा महत्व- 
पूर्ण है कि खास इसी के लिए अलग संस्थाओं की आवश्यकता होती 
है। इन्हें नागरिक स्वाधीनता संघ ( सिविल लिबटींज़ यूनियन ) कहते 
हैं । इनका कतंव्य यह होता है कि अपने क्षेत्र में इस बात का ध्यान 
रखें कि राज्य के अधिकारी किसी व्यक्ति या संख्था से नियम-विरुद्ध 
था अ्रनुचित व्यवहार तो नहीं करते; जब यह मालूम हो कि किसी 
नागरिक अधिकार का अ्रपहरण किया गया है तो यह संस्था सम्बन्धित 
अधिकारी के विदुद्ध कानूनी कारंवाई करे; यदि अदालत भूल 
से था अधिकारियों के दबाव में आकर गलत फैसला दें तो 38 
फैसले के विरुद्ध अपील की जाय । श्रगर राज्य का कोई कानून कायदा 
अनुचित हो तो उसे रद्द कराया जाय | ब्रिठिश भारत में ऐसे सघों का 
संगंठन कहीं-कह्ीं हुआ है, देशी रियासतों में तो इनकी बहुत ही श्राव- 
श्यकता है। यहाँ इन्हें उपरयंक्त कार्यों के अतिरिक्त हरिजनों श्र 
पिछड़ी हुई जातियों को उँची मानी जानी वाली जातियों के अत्याचारों 
से बचाने और जागोरदारों की ज्यादतियों को रोकने का मी कम 
करना है | आशा है, ये संघ यथेष्ट संख्या में बनेंगे और काम करने 
लगेंगे । 


बत्तीसवाँ अध्याय 
राजाओं को कतेव्य 


“अब परिस्थियाँ बदल गयी हैं। जनता ग्रजातंत्री उसूलों को 
समसझनें लगी है । संगठन के कारण, उससे हिस्मत आ, गयी हे। 
अगरेजी फौजें भी हमारी रक्षा के लिए नहीं बची हैं।*'हमें 
नेताओं के साथ कंघा भिड्ाकर राष्ट्र के लिए, सच्चा स्व॒राज्य प्राप्त 
करने के लिए भिड़ जाना है -ऐसा स्वराज्य, जिसमें यरीवी, अज्ञान 
ओर जीवन-निर्वाह के साधनों की कमी न रहे। हमारे कार्य के 
अनुरूप सुविधाएँ हमें अपने आप मिलेंगी ।! --ओपध के महाराज 

पिछुले पृष्ठों में हमने भारतवर्ष के विविध भागों के कुछ-कुछ देशी 
राज्यों की शासनपद्धति का, तथा जनता के नागरिक अधिकारों का 
विचार किया | यह विषय अनन्त है, पर विचारशील पाठकों के लिए 
इतना ही विवेचन काफो है| अब हमें कुछ खास-खास बातों का और 
विचार करके इस कथ। को समाप्त करना हैं। देशी राज्यों के सम्बन्ध 
में इस जमाने की प्रधान घटना उनका वरिठिश सरकार के दबाव से 
छुटकारा पाना है । 

ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति-देशी राज्यों से सम्बन्ध रखनेवाले 
मुख्य पक्ष अ्रव तक ये तीन रहे हैं :--(१) त्रिटिश सरकार, (२) राजा 
महाराजा, और (३) रियासती जनता । साधारण रूप में इन वनों 
का महत्व उत्तरोत्तर अधिक है, ब्रिटिश मरकार की अपेद्धा राजा 
महाराजाओं का महत्व अधिक, और राजा ने मी जनता का 'प्रधिक | 

परन्तु पिछले व्षों' में हमारी राजनीति कृत्रिम और श्रस्वामाविक 
रूप में रही है। जनता को ब्रिटिश साम्राज्यशाही क्षा साधन 
समझा गया और उसका हर प्रकार से दमन और शोपण किया गया | 
इस कार्य के खास प्लोजार बने, एमारे राजा महाराजा । जनतान्‍ननादंन 
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को दोहरी गुलामी का भार सहना. पड़ा । हे 

अपने जमाने में ब्रियिश सरकार ने भारतवर्ष के राजामहा- 
राजाओं से कैसा व्यवहार किया, और रियासती जनता के प्रति कैप्ी 
भावना रखी, यह अब्र इतिहास का ' विषय है ; इस पुस्तक के पहले 
भाग में उसका कुछ परिचय दिया जा चुका है। साधारण तौर से यह 
'कहा जा सकता है रियासतों में होनेवाले निर कुश और स्वेच्छाचारी 
शासन की' जिम्मेवरी बहुत-कुछ उसपर रही है | भारत-मंत्री, वायसराय 
ओर पोलिटिकल एजन्ट आदि ने लोगों कीं निगाह में ऊँचा जचने के 
लिए. समय-समय पर राजाओं को शासन-छुघार का उपदेश भले ही 
दिया, वे प्राय; क्रियात्मक उपाय काम में नहीं लाये। धीरे-धीरे यहाँ 
के कार्यकर्ता और नेता समभ गये कि ब्रिटिश सरकार को नरेशों के रूप 
में साम्राज्यशाही के भक्तों और सहायकों की बहुत जरूरत है, वह 
अपने इन “लाडले सरदारों? का हास क्यों पसन्द करेगी, जो अ्रपनी 
रज्ध-विरज्ञी भमड़कौली पोशाक, बहुमूल्य हीरे जवाहररात वाले मुकद 
और बाकी छुटा से न केवल भारतवष् या विटिश साम्राज्य में, वरन्‌ 
राष्ट्र सघ आदि अन्तर्राष्ट्रीय (संख्याओं में भी उसके प्रभ्नुत्व के जीते- 
ज्यगते विशापन हैं। अस्तु, समय ने पलटा खाया । अपनी इच्छा से 
या लाचारो से अंगरेजों को मारत छोड़ने का निश्चय करना पडा | 
भारतवार्यों की बहुत दिनों की एक साथ पूरी हुई। अनेक पुरुषों 
और स्त्रियों, युवक्नों ओर युवतियो, तथा बूढों और बालकों के त्याग, 
बलिदान और साधना की बदौलत १५ अगस्त १६४७ से भारतवर्ष, कुछ 
खडित रूप में सही, आजाद द्वो गया है। 

नयी परिस्थिति, --वरिटिश॑ सत्ता के हटजाने से हमारे राजनीतिक 
वातावरण में बडा परिवर्तन हो गया है ; अब परिस्थिति बदल गयी है, 
नये युग का'भ्रीगणेश दो गया है । रियासती जनता पर पहले दाहरी 
गुलामी थीं, श्रव उनपर वह बिदेशी केन्द्रीय सरकार नहीं रही है, नो 
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उनकी प्रगति में वाघा पहुँचाती थी, और निरकुश शासकों की पीठ 
-ठोकती थी | अब तो भारत-सरकार वास्तव में भारतीय सरकार है, इस 
नयी सरकार से देश के अन्य भागों सहित रियासतों के भी प्रगतिशील 
तत्वों में सहायता ही मिलेगी । ओर यदि कुछ सामयिक बन्धनों के 
कारण यह नयी सरकार अमी जल्‍दी ही प्रभावशाली या परिणाम- 
कारक सहायता न भी पहुँचा सके तो इस सरकार द्वारा पहले की 
सरकार की तरह वाघा पहुँचने की तो आशका नहीं हो सकती । 
मालूम होता है कि राजा लोग अ्रभी इस नयी परिस्थिति को 
अच्छी तरह अनुभव नहीं कर पाये हैं, तभी तो उनमें से बहुत सो का 
पुराना रवेया बना हुश्रा है। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि श्रनेक 
रियासतों में जनता नागरिक अधिकारों से वचित है, और राजा लोग 
अपने-अपने राज्य में उत्तदाई शासनपद्धति प्रचलित करने में विशेष 
प्रयत्नशील नहीं हैँ | इसलिए उन का जनता से सघ् होता है। राजा 
लोग जनता को कुछ छोटी-मोदी बातों में फँसाये रखना चाहते हैं, पर 
इस से समस्या का €थायी इल नहीं होंता। संघर्ष बढता जाता है, ओर 
उसका स्वरूप अ्धिकाधिक उम्र होने की श्राशंका है। इस का उपाय 
यही है कि नयी परिस्थिति के शअ्रनुसार जनता की श्रावश्यक्रताशों का 
यथेष्ट विचार किया जाय । 
राजाओ फी छत्नछाया (--इस सम्बन्ध में यह प्यान रखना है 
कि भविष्य में चाहे जो हो, इस समय रियासती नेताश्रों ने देशी राज्यों 
में उत्तदाई शासन के साथ किसी तरह रराज़ादों की छम्नछ्ठाया! 
स्वीकार कर रखी है। यह बनन्‍्धन उन्हों ने व्यायदह्ाारिकता के नाते, 
स्वेच्छापूवंक अपने ऊपर लगाया हुआ है। श्रव से छः वर्ष पहले 
नवम्बर १६४१ में सीकर (जयपुर) राजनीतिक नम्मेलम के प्रथम 
अधिवेशन में जयपुर प्रजा-मण्डल के मभापति श्री० टीरालाल ही 
शास्त्री ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण में कटा कहा या--प्रजा मशहल का 
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उद्द श्य भी महाराज की छत्रछाया में उत्तददाई शासन प्राप्त 
करना है । पर जो छुत्र हमारी सब्र कोशिशों के बावजूद हमारे सिर, 
पर छाया नहीं करना चाहता, उसके -लिए हम क्‍या सोचे ! 
में तो सोचने लगा हूँ कि प्रजामशडल के उद्देश्य क्री शब्दावली 
में परिवर्तन क्‍यों नहीं कर दिया जाय ? जैसे काग्रेस ने श्रपने 
उद्द श्य में समय-समय पर परिवतंन किया है, इसी तरह हमारी भी 
यही गति होती दिखती है| छुत्रछ्कलाया चाहने से कुछ नहीं मिल्ले तो 
फिर छत्नछाया के बिना ही काम चलाना पड़े | आज हम फिर एक बार 
नम्न निवेदन कर देना चाहते हैं, लेकिन कल की कौन जाने; हम 
दरख्वास्त पेश करना भी बन्द कर दे ॥ 

श्रस्तु, राजाओं को छुत्र्माया की बात कच तक मानी जायगी, यह 
यह तो स्वयं राजाशों के व्यवहार पर निर्भर है; सम्भव है कालान्तर में 
राजाश्रों की - छु्रछ्लाया की बात न रहे, ओर,राजा बीते हुए युगकी . 
कहानी का पात्र रह जाय । हमें इस विषय की बहस में न पड़ कर यही 
कहना है कि श्रभी तो देश के कुछ हिस्सों में राजतंत्र बना है, और 
इसको ध्यान में रख कर ही हमें रियासतों सम्बन्धी आवश्यकताश्रों पर 
विचार करना है। .' 

राजतंत्र में हमारी आवश्यकताएँ--राजतंत्र में राजा का बड़ा 
महत्व होता है । श्सलिए, रियासतों के शासन-प्रबन्ध ,में हमें श्रपनी 
राजाओं सम्बन्धी आवश्यकताओं पर खास विचार करना है | ये 
आवश्यकताएँ दो हैं---(१) जनता को समस्त शक्ति और लत्ता का श्रोत 
मानकर राजाओं को उसका प्रथम सेवक और दढ्रस्टी के रूप में रहना 
चाहिए | सब शासन-कार्य जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों द्वारा, 
लोकहित की दृष्टि से हो ; शासन का स्वरूप और व्यवहार निश्चित 
करने में जनता का निर्णय अन्तिम और सर्वोपरि रहे | सर्वन्न उत्तददाई 
शासनपद्धति हो, और राजां सर्वया वैधानिक शासक हो । (२) राजा 
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लोग भारतीय संघ को सहय,ग देकर केन्द्रीय सत्ता को अधिक-से-अ्रधिक 
मजबूत बनावें, जिससे कोई राष्ट्र इसे पददलित करने का साइस न करे, 
ओर यह न केवल स्वाधीन दूसरे राज्यों के प्रेम और आदर का अधिकारी 
हो, वरन्‌ संसार के विविध पीड़ित प्रदेशों के उत्थान में भी सहायक 
हो । देशी राज्यों के लिए इस कार्य की पहली ज़रूरी मंजिल अ्रपने भाव 
को भारतोय छंघ का योग्य शअ्रंग बनाना है। 
खेद है कि श्रभी बहुत से राजाओं ने अपने-अपने राज्य में उत्तरदाई 
शामन स्थापित करने के लिए सच्चाई ओर इमानदारी से कोशिश नहीं 
की; कितने ही राजा तो उसे रियासतों के अन्दरूनी मामलों की बात 
कहकर उसकी उपेक्षा कर रहे हैं| इसी तरह प्रायः राजाश्रों का कहना 
है कि हम तो अभी हाल भारतीय ओपनिवेशिक राज्य (डोमिनियन) में 
शामिल हुए हैं| जब तक विघान-सभा भारतीय संघ का पूरा नक्शा 
बना कर हमारे साममे उपस्थित न करे तव तक हमें उसमें शामिल 
होने या न होने के बारे में श्रपना फैसला करने की पूरी आजादी है। 
इन दोनों बातों में राजाओं के विचारों में मौलिक परिवर्तन होने की 
जरूरत है। 
राजा महाराजा गंभीरता से विचार करें--भारतीय रुद्ध का 

भव्य मवन निर्माण करने के लिए, हम शआ्राज अपनी शक्ति सश्य 

करने के प्रयत्न में सभी शासकों और अ्रधिकारियों से सहयोग को 

याचना करते हैं। परन्तु यह प्र॒ुव सत्य है कि देशो राज्यों का, जो 

भारतवर्ष के अलग न हो सकने वाले श्रग है, भविष्य उज्ज्वल टोने 

में हमें किसी भी प्रकार का सन्देद नहीं है । हमारा उत्थान प्रभात के 

वाद सूर्योदय की तरह निश्चित है। घडी की छुई अब पीछे नह हटाई 

जा सकेगी । पिप्रन्ठन्तोषियों द्वारा उपध्यित को जाने वालो वाघादों 

के कारण हमारी रफ्तार कुछ घीमी भले ही रहे, प्ोर हमें चाऐ कमो- 

क्भी रास्ते से एक तरफ भो हृटदना पड जाय, पर दुल मिला कर हम 


जज 
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श्रागे ही बढ़ते रहेंगे। ओर, जो व्यक्ति या ,सस्थाएँ ,हमारे रास्ते में 
रोड़े अठकावेगी, उन्हे जल्दी ही अपनी दुष्कृति और अनीति पर हुखी 
होने का अवसर आवेगा | वे भारतीय इतिहास में अपने नाम पर ऐसा 
कलक का टीका लगा जायंगी, कि उनके उत्तराधिकारियों के लिए उसे 
चिरकाल तक मिटाना सम्भव न होगा | 

इसलिए राजाओं और ,उनके सलाहकारों से--दीवानों, मंत्रियों 
या वजीरों आदि से--हमारा दहृह अनुरोध है कि इतिहास की इस 
निर्णायक घडी में में वे श्रपने कतंव्य पथ से इधर-उघर न भदक नायें। 
वे सोच समझ कर कदम उठावे ; श्रपने देशवासियों और मानव जाति 
के द्वित के लिए यथेष्ट त्याग करने के लिए तैयार रहे | सत्ता, अधिकार, 
घन और प्राण सभो को लोकह्वित के लिए न्योछावर करने से हो 
व्यक्तियों तथा सध्थाश्रों का गौरव है। यही कल्याण का मार्ग है; यही 
वास्तविक जीवन है। ! 


, तेंतीसवाँ अध्याय ' 
यों € आओ 

.. देशी राज्यों के कायकताओं से 
रियासत के लोगों में ज्ञान है, ताक़त है. राजनीतिक भावना है; 
लेकिन संगठन की अभी सख्त कमी हे। अच्छा सयठन तभी 
मुमाकन है, जब हमारे कार्यकर्ताओं में ऊँची खूबियाँ हों; वे अपने- 
आप को पीछे रखें, और लोगों की भलाई को आगे । 
-सादिक श्रली 

पिछुले अध्याय में राजाओं के बारे में कु७ निवेदन कर चुकने पर 

हमें अ्रव अपने कार्यकर्ता भाइयों से कुछ बाते: कहनी हैं। यह तो 


निश्चित ही है कि यह उत्तरदाई शासनपद्धति का युग है। उस 
लोकतंत्री शासनपद्धति को यथा-सम्मव जल्दी श्रामत्रित करने के 


डै 
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लिए, ओर उसकी स्थापना हो जाने पर उसका यथेष्ट उपयोग करने 
के लिए जनता को, खासकर रियासतो कायकर्ताश्रों को, बहुत सावधान 
रहते हुए अपने कतंव्य का पालन करना चाहिए । यहाँ हम कुछ मुख्य- 
मुख्य बातों की ओर उनका ध्यान दिलाते हैं । 

दुलबन्दी से दूर रहने की आवश्यकता--हमारे सार्वजनिक 
जीवन का एक खास विकार दलबन्दी है। यदि कार्यकर्ता किसी 
विशेष सिद्धान्त और आदश को सामने रख कर उत्ताह से काम करने के 
वास्‍्ते अलग-अलग दल बनावे तो कोई हज नहीं, वरन्‌ इससे लाभ ही 
है। परन्तु जब संकुचित भावना और क्तुद्र स्वार्थों का विचार करके 
दलबन्दी की जाती है, ओर एक दल दूसरे दल को नीचा दिखाने की ताक 
में रहता है, यहा तक कि इसके लिए अधिकारी वर्ग से मिल कर अपना 
मतलब सिद्ध करने में सकोच नहीं करता तो सावंजनिक जीवन बहुत 
कलुषित हो जाता है | जनता का ठीक-ठीक पथप्रदर्शन नहीं होता और 
उमका सपगठन प्रत्र॒ल न रहने से वह सहज ही सत्ताधा रियों के दमन की 
शिकार होने लगती है। फिर श्राजादो प्राप्त करने की तो वात ही क्‍या. 
नागरिक उन्नति की अ्रन्य योजनाओं को भी सफलतापूवक अमल में नहीं 
लाया जा सकता | इससे स्पष्ट है कि कार्यकर्ताओं को दलबन्दो की 
जहरोली हवा से दूर रहने की बहुत ही आवश्यकता है | 

साम्प्रदायिकता से बचने की ज़रूरत-हमारे कार्यकर्ता समय- 
समय पर विविध विषयों के आन्दोलन आरम्भ करते हैं, श्रोर उनके 
लिए काफी मुसौबतें सहने को भी तैपार रहते हैं। परन्तु वे स्वयं उसमें 
साम्प्रदायिकता की एक ऐसी बाधा उपस्थित कर देते हैँ कि आ्ान्दोलन 
निर्जीव होजाता है, श्रौर उसको मफलता की कोई श्राशा नहीं रहती । 
वात यह है कि साम्प्रदायिक आधार पर किये हुए श्रान्दोचन को सावं- 
जनिक समर्थन के बजाय जनता के एक हिस्से बा ही समर्थन मिलता 
है। ऐसे आन्दोलन को अधिकारी सहमत हो दया जझते हैं, ग्ोर ध्रगर 
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इसका कुछ अच्छा नतीजा निकलता भी है, तो उसके स्थायी होने का 
भरोसा नहीं रहता । हमारे बहुत से कार्यकर्ताश्रों की ऐसी श्रादत होती 
है कि वे विविध नागरिक या राजनीतिक विषयों को साम्प्रदायिक दृष्ठि- 
कोण से देखते है | श्रगर रियासत का प्रधान शासक हिन्दू है और वहाँ 
मुसलमानों को किसी शिकायत को दूर करने का उपाय नहीं किया 
जाता तो हिन्दू कार्यकर्ता उत ओर ध्यान देना और श्पने मुस्लिम 
भाइयों से क्रियात्मक सहानुभूति दिखाना अपना कतंव्य नहीं समभते | 
यही नहीं, कुछ कार्यकर्ता तो रियासती सवालों को राजपूर्तों श्रौर गैर 
राजपूतों के, जाटों और गैर-जाटों के, या ब्राह्मण और गैर-आह्मण के 
सवाल के रूप में देखते हैं । शासक श्रौर श्रधिकारी तो यह चाहते ही 
हैं, और वे- कुछ आदमियों को पद, उपाधि या पुरस्कार आदि का प्रलो- 
भन देकर आन्दोलन को पनपने से पहले ही कुचलने में कामयाब हो 
जाते हैं । इस लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आयिक, राजनीतिक या 
या अन्य नागग्कि आन्दोलनों पर साम्प्रदायिक रंग न चढ़ने दिया 
जाय | 

एक राज्य में एक ही राजनीतिक संस्था--यदि दलबन्दी ओर 
साम्प्रदायिकता से बचा जाय तो एक राज्य सें एक ही राजनैतिक संस्था 
हो । खेद है कि कई राज्यों में कार्यकर्ताओं की एक दी कार्य के लिए 
कई-कई संस्थाएँ हैं, इससे उनकी शक्ति बँटी रहती है, वे सत्ताधारियों के 
विरुद्ध संयुक्त मोर्चा नहीं ले सकते, उनका संगठन कमजोर होता है, श्रौर 
उनका कितना द्वी समय, शक्ति और द्रव्य एक दुसरे के दोष निकालने 
और यथा-सम्भव उसे विफल मनोरथ करने में खर्च द्वोता है | 
यह बात साव॑जनिक ओर राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ह्वानिकर है। 
वास्तव में एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक-से-अधिक समानास्तर 
संस्थाओं का होना किसी प्रकार उचित याझ्रावश्यक्र नहीं देै। जो श्रादमी 
अलग संस्था बना कर उसमें श्रपने लिए. या श्रपने मित्रों या रिश्तेदारों 
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ग्रादि के लिए विविध पद प्राप्त करने ओर जनता पर अपना महत्व 
जताने 'की योजना करते हैं, वे राज्य की उन्नति में बाघा डालनेवाले 
होते हैं। उनके सामने अपने निम्ञी स्वार्थ या अहकार का प्रश्न मुख्य 
होता है, राज्य का हित उनके लिए. गोण होता है। व॑ जनता को, श्र 
उसके साथ अपने आप को घोखा देते हैं। ऐसे लोगों से राज्य को 
बचाए रखना बहुत आवश्यक है। निदान, हर राज्य में वहाँ के कार्य- 
कर्ताओ्रों का संगठित मोर्चा रहना चाहिए और एक ही राजनीतिक संस्या 
होनी चाहिए। यदि हिसी कारण से दो संस्थाएँ हों, तो उनमें 
से एक के कार्यकर्ताओं को उदारता पूवंक अपनी संध्या को राजनीतिक 
क्षेत्र से हठा कर दुसरा हितकर प्रवृत्तियों में लगा देना चाहिए । जो 
लोग शुद्ध छृदय से सेवा-कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए कार्य का 
अनन्त क्षेत्र पड़ा है, फिर, ख्वाहमखाह आपसो सघष में अपनी शक्ति 
क्‍यों नष्ट की जाय | 
उत्तरदाइत्व और लोकन्सेवा की - भावना -कार्यकर्ताश्रों को 
चाहिए कि अपने उत्तरदायित्व का यथेष्ट ध्यान रखें, जो काम उन्हें 
सोंपा जाय, उसे श्रच्छी तरह ठीक समय पर पूरा करें | जोबात वे कहें 
या लिखें, वह सोलह श्राने ठीक हो, उसे कोई काट न सके । उनको 
सच्चाई की छाप उनके विरोधियों पर भी श्रच्छी तरह पड़े | एक कार्य- 
कर्ता की थोड़ी सी ढोल या श्रत्युक्ति का परिणाम बहुत बुरा हो सकता- 
है, यहाँ तक कि संस्था को साख को धक्का पहुँच सकता है। इरेद 
स'सथा को घन और जन की श्रर्थात्‌ कोप, ओर उदस्यों को आ्रवश्यकत्ता 
होती है, तथा उसका वाध्तविक बल सदस्यों का सचरित्र होता है | इस- 
लिए हर एक कार्यकर्ता को सयम, त्याग और कष्ट-सहन को श्ावर्य- 
कत्ता होती है। उसके मन में लोक-सेवा को अद्टट मावना हो, झपने 
निजी स्वाथ या सुख की 'प्रददेलना करता हुश्ला वह निरन्तर सेवा-ऋतठ 
को साधना में लगा रहे । 
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स्वावलम्बन की आवश्यकत्ता--इस समय प्रायः सभी राज्यों में 
उत्तरदाई शासन और अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना के लिए. आन्दो- 
लन चल रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता सोचते हैं कि हमारे साधन बहुत कम 
है, हमारे राज्य की जनता अशिक्षित या स'गठित है, हम बिना बाहरी 
सहायता के श्रपने आन्दोलन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते | इस 
लिए वे समय-समय पर बाहरी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुला कर 
उनकी मदद लेने के इच्छुक रहते हैं | यह तो ठीक है कि हमें अपने 
काय-संचालन की नीति आदि के बारे में दूसरों का परामर्श श्रौर 
सहानुभूति प्राप्त करते रहना चाहिए। परन्तु यह ' समभना भूल है कि 
बाहर के आदमियों से हमारा उत्थान हो सकेगा | जनता की लडाई में 
मुख्य भाग स्थानीय जनता को ही लेना चाहिए | बाहरी कायकर्ताश्रों 
के बल पर यदि कुछ सफलता प्राप्त भी ही जाय तो वह टठिकाऊ' नहीं 
होती । जो राज्य बहुत छोटे-छोटे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को अपने पास 
के राज्य के कार्यरर्ताओं और जनता का सहयोग प्राप्त करके अपनी 
शक्ति बढ़ानी चाहिए और सम्मिलित शक्ति से आ्रान्दोलन चलाना चाहिए; 
परन्तु दर दशा में उन्हें परावलम्बन की भावना हटा कर, जनता 
का बल, योग्यता श्रोर कार्यक्षमता बढ़ाने की ओर ध्यान देते रहना 
चाहिए, । 

विशेष वक्तव्य--कार्यकर्ताओं को बहुत सी शक्ति स्वमापतः अपनी 
स्थानीय समस्याओं को सुलमाने में लगती है, तथापि उन्हें श्रपना 
दृष्टिकोण व्यापक रखना चाहिए.। राज्य के हरेक कार्यकर्ता के सामने 
पूरे राज्य का हित.रहे, उसके किसी खास भाग की मलाई के लिए 
वह दूसरे भागों के हित की अ्रवहदेलना न कुरे। फिर, एक राज्य की 
दूसरे राज्य से सम्बन्धद्रे, और सब देशी राज्य विशाल भारतवर्ष के 
अंग है| इस लिए हम मारतीय राष्ट्र के उत्थान के लक्ष्य को रखते 
हुए ही अपने राज्य की उन्नति में दत्तचित हों ।' 
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इसके साथ हीं यह भी आवश्यक है कि हमें अपने उद्देश्य की 
सफलता में पूरा भरोसा हो | हम विश्वास रखें कि संसार की कोई शक्ति 
ऐसी नहीं, जो हमारे महान राष्ट्र के उजल भविष्य को घूमिल कर सके। 
देशी राज्य भारतवर्ष के' कभी भी अलग न होने वाले अंग हैं, इन 
की जनता में कोई मौलिक भेद नहीं हैं। रियासती जनता ने गैर- 
रियासती जनता के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर राष्ट्रीय आन्दोलनों 
में भाग लिया है, मुसीबत उठायी है, और प्रशसनीय त्याग किया है। 
अब जब कि शेष भारत स्वाधीन हो गया है, देशी राज्यों की जनता भी 
स्वाघीन होकर रहेगी । आशओ्रो | हम स्वाधीनता-युग के सुयोग्य 
नागरिक बनें । 


अधन्‍स+वन+-न दीदी तकिनकक:बुन++०न»»« 


-. परिशिष्ट 
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प्रिय पाठक ! झ्राप भारतवर्ष की उन्नति और प्रगति चाहते हैं, तो 
आप देशी राज्यों के हित की उपेक्षा नहीं कर सकते। श्रापको रियासती 
पमस्याओं पर वरावर विचार करते रहना चाहिए। देशी राज्यों में 
उत्तरदाई शासनपद्धति प्रचलित करने, श्रोर उन्हें भारतीय संघ की 
योग्य' इकाई बनाने के लिए निरन्तर सतक रहना और उद्योग करते 
रहना आवश्यक है| आपके पथप्रदर्शन के लिए उदाहर्ण-स्वरूप कुछ 
प्रश्न आ्रागे दिये जाते हैं। इनका विचार करने से यह निश्चय करने में 
सुविधा होगा कि ह_म कहाँ हैं और क्‍या प्रगति कर रहे हैं । 


नमूने के प्रश्न 
[१] सिद्धान्त-- 
(क) राज्यों किसे ऋद्दते हैं, उसके मुख्य तत्व कौन-कोनसे होने हैं ! 
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क्या भारतवष के देशी राज्यों को वास्तव में 'राज्य' कहना 
ठीक है ! 

(ख) “देशी राज्यों के और भारतवर्ष के श्रन्य भागों के निवासी 
एक और अ्रविभाज्य है |? इसे स्पष्ठ करके समभाओ 

(ग) राजा का शासन सम्बन्धी आदश्श क्या होना चाहिए ! किसी 
व्यक्ति को योग्य राजा बनाने के लिए किन-*किन बातों की 
आवश्यकता है ! 

' (घ) 'रामराज्य? का क्‍या श्रर्थ है। इसमें क्या-क्या गुण माने 

जाते हैं ! 

(च) राजभक्ति ओर देशभक्ति का कहाँ तक और किस प्रकार 
समन्वय हो सकता है ! । 

(छ) देशी राज्यों के वर्गीकरण के क्या-क्या आधार हैं! श्रीर, 
वे कहाँ तक उचित माने जा सकते हैं ! 

[२] ऐतिहासिक--. ... 

(क) आय सम्रादों की अपने श्रधीन राज्यों के प्रति क्‍या नीति 
रहती थी ! 

(ख) क्या प्राचीन भारत में राज्य एकतंत्री होते ये | श्रच्छी तरह 
सममाओ्रो 

(ग) हिन्दू घमंशास्त्रों श्रौर प्राचीन अन्थों के श्रनुवार राजा श्रोर 
प्रजा के कतंव्य बत्ताओ ! 

(घ) अंगरेजों के शासन-काल में राजाओं की प्रजा के प्रति उपेक्षा 
क्यों होने लगी ! 

(च) अगरेजों का, देशी राज्यों को बनाये रखने था कुछ नये राज्य 
बनाने में क्‍या देतु रहा ! | 

(छ) पिछले डेढ़ सी वर्ष में राजाश्रों ने देश के प्रति अपने कर्तेव्य 
का कहाँ तक पालन किया ! 
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[३] उत्तरदाई शासन-- 
(क) उत्तरदाई शासन किसे कहते हैं । 
(ख) भारतवर्ष के किस-किस राज्य में उत्तरदाई शासनपद्धति 
प्रचलित हो गई है ! उनमें से एक राज्य की शासनपद्धति का 


परिचय दो | 

(ग) कोन-कोनसे राज्य उत्तरदाई शासन पद्धति के विचार से 
बहुत पिछुड़े हुए हैँ? उनमें से एक की शासन-पद्धति 
लिखो | 

(घ) वैध शासक का क्या अ्रथ है ! उदाहरण देकर समभाओ्रो | 

(च) कोन-कौनसे राज्य उत्तरदाई शासन पद्धति स्थापिम करने के 
लिए विशेष प्रयत्रशोल हैं ! 

[७) शासन व्यवस्था--- 

(क) जिस राज्य में आप रहते हैं, अथवा जो आपके संब से अ्रधिक 
नजदीक है, उसमें राजा कहाँ तक वैध शासक है ! 

(ख) उसमें कुल कितने मंत्री हैं, और उन्हें क्या-क्या विभाग सौ 
हुए हैं ! 

(ग) मंत्रियों में से कितने गेर-सरकारी है ! क्‍या वे सव राज्य को 
व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदाई हैँ | सब मंत्रियों को 
उत्तरदाई बनाने के लिए कया योजना है ! 

(घ) व्यवस्यापक्त समा का संगठन केसा है ! कितने सदस्य किस- 
किस ज्ञेत्र या समह से निर्वाचित होते हैं ! 

(च) क्या घ्यवस्थापक सभा में कुछ वर्गो' का विशेष प्रतिनिधित्व 
हैं ! ऐसा होना कहाँ तक उचित है ! 

(छ) राज्य में साधारण निर्दाचक की योग्यताएँ क्‍या निर्धारित 
की गयी है ! 

(ज) वॉलिग मताधिकार का ग्रादशश कहाँ तह व्यवद्वार में झाता है! 
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(फ) व्यवस्थापक सभा को कानून बनाने और सरकारी बजट का 

नियन्त्रण करने का कहाँ तक अधिकार है ! 
[५] न्याय व्यवस्था-- 

(क) जिस राज्य में आ्राप रहते हैं; श्रथवा जों आपके सब से 
अधिक नजदीक है, उसमें नीचे से ऊपर तक किस-किस 
प्रकार की अदालतें हैं | 

((ख) न्याय-विभाग शासन-विभाग से प्रथक्‌ है या नहीं ! क्‍या उस 
पर राजा, दीवान, रेव॒न्यू बिमाग या पुलिस विभाग का कुछ : 
प्रभाव पडता है ! 

(ग) क्‍या न्याय इतना सस्ता है कि साधारण आर्थिक स्थितिवाला 
नागरिक उससे सहज ही लाभ उठा सकता है! 

(घ) मुकदमों का फैसला बहुत देर में तो नहीं होता ! 

[६] स्थानीय स्वराज्य और जनह्वितकारी काये-- 

(क) राज्य में म्युनिसपेलटियाँ कितनी हैं; वे कहों तक प्रतिनिधि- 
मुलक हैं ! जला-बोर्ड और पंचायतों की स्थिति कैसी हैं ! 

(ख) स्थानीय स्वराज्य संस्थाश्रों के अ्रधिकार श्रोर आयके साधन 
क्या हे? 

(ग) इनमें राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप तो नहीं किया जाता 

(घ) वालक वालिकाओं तथा प्रौढों की धख्या के विचार से 
कितने स्कूल आदि होने चाहिएँ, और कितने इस समय हैं ! 

(च) कृषि और उद्योग सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था कैसी है ? 

(छ) क्या वर्तमान अस्पताल और ऑषधालयों से जनता की 
चिकित्सा हम्ब्नन्धी आवश्यकता पूरी होजाती हैं । 

(ज) ननता को आवश्यक भोजन, वस्त्र, लकड़ी, पानी शदि 
मिलने की ययथेष्ट व्यवस्था है या नहीं ! क्‍या कभी है ! उसे 
किस प्रकार दूर किया जाय 
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[७] नागरिक अधिकार-- 


(क) क्या नागरिकों को भाषण देने, लेख झ्ादि लिखने, पत्र पन्नि- 
काएँ प्रकाशित करने तथा बाहर से मंगाने की स्वतन्त्रता है ! 
यदि नहीं तो क्या प्रतिबन्ध है ! 

(ख) राज्य के कार्यों या नीति की आलोचना करने वालों से केसा 
व्यवहार किया जाता है। * 

(ग) अच्छा उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने में राज्य की ओर 
से क्‍या प्रोत्ताहइन मिलता है ! , 

(ध) राज्य में बेगार या गुल्लामी तो किसी रूप में प्रचलित नहीं 
है ! 

(च) क्या राज्य में छुपे हुए कानून हैं ! श्लौर क्या उनका ठीक 
तरह पालन होता है ! 

(छ) जागीरी इलाकों में नागरिकों के अधिकारों की रत्षा के लिए, 

क्या व्यवस्था की जा रही है ! 
(ज) राज्य की वार्षिक रिपो् छुपतो है या नहीं ! क्‍या वह सर्व- 
साधारण को आसानी से मिल सकती है ! 


[ए] भारतीय संघ ओर देशी राज्य-- 

(क) भारतवष में कुल कितने देशी राज्य हैं ! 

(ख) क्‍या सब देशो राज्य भारतीय संघ (या पाकिस्तान ) की 
शासन सम्बन्धी अलग-अलग इकाई वन सकते हैं! इकाई 
बनने के लिए क्‍या गुण होने आवश्यक हैं ! 

(ग) केन्द्रीय सरकार को किन-किन विषयों का अधिकार रहना 
अत्यन्त आवश्यक है ! और क्‍यों ! | 

(घ) कया किसी देशी राज्य का भारतोय स'घ (और पाकिस्तान) 
से स्वतंत्र रहना उचित या व्यावहारिक है । 

शेर 
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(च) भारतीय स'घ और पाकिस्तान इन दो राज्यों में से किसी एक 
में शामिल होने के लिए देशी राज्यों के लिए किन-किन 
बातों का विचार करना आ्रावश्यक था । 


[६] विविध-- 

(क) क्या कशमीर इसलिए, हिन्दू राज्य है कि हिन्दू राजा उस 
प्रदेश पर शासन करता है, जिसकी जनता अधिकाश में 
मुसलमान है ? अथवा, क्या हेदराबाद, वहाँ हिन्दू जनता की 
प्रधानता होते हुए, इसलिए मुसलिम राज्य है कि एक 
मुसलमान उन लोगों के भाग्य पर शासन करता हे!? इसे पर 
अपने विचार प्रगट करो | हे 

(ख) 'हेदराबाद में स्टेट कांग्रेस उस अर्थ में साम्प्रदायिक कदापि 

' नहीं है, जिसमें इस शब्द का प्रयोग भारतवर्ष में किया जाता 
है ।? म० गाधी के इस कथन को समभाओ | 

(ग) सुराज्य और स्वराज्य में क्या अन्तर है ! 

(घ) रियासतों मे! शासन-सुधार कराने या उत्तरदाई शासनपद्धति * 
स्थापित कराने का आन्दोलन करनेवाले राष्ट्रीय कार्यकर्ताश्रों 
को किन-किन बातों की श्रोर खास ध्यान देना चाहिए ! 

(च) जनता में नागरिक भावनाओं का प्रचार करने के लिए 
किन-किन उपायों को काम में लाना आवश्यक है। 


देशी राज्यों के सम्बन्ध में 
हमारी नई पुस्तक 


देशी राज्यों की जन-जागृति 


इस पुस्तक में ः 

अंगरेजी राज में राजाशं ने जनता के हितों की कैसी उपेक्षा की, 
और जनता का असंतोष बढ़ने पर कुछ महानुभावों ने किस प्रकार 
तरह-तरह की मुसीबतों को मेलते हुंए जनता-जनादेन की सेवा की; 
और उसे सोते से जगाया ? उनके कार्य में कैसे-कैसे विन्ल आये, किस 
प्रकार उन्हें जेल-यातना, श्रौर लाठियों की वर्षा सहनी पड़ी तथा गोलियों 
का शिकार होना पड़ा, परन्तु उसके बाद भी आजादी और जागरण का 
भॉडा उठाने के लिए दूसरे युवक और महिलाएँ आगे बढ़ीं | एक-एक 
राज्य में क्था-क्या काम हुआ श्रौर किस तरह विविध राज्यों की एक 
केन्द्रीय ससथा काथम हुई; उसने किस प्रकार संगठित आन्दोलन किया, 
खासकर पिछले पेंतीस-चालीस वर्ष के जागरण का क्‍या फल है ! 

इन वातों का सिलसिलेवार वर्णन पढ़िए, विचार कीजिए और 
अपना आगे का कृतंव्य निर्धारित कीजिए । 

कुछ अध्याय ये हैं :-- 

र--अश्रं गरेजी राज में राजाश्रों का स्वेच्छा चार 

२--रियासती जनता का श्रयन्तोप 

४--क्रान्तिकारी श्रानदोलन 

४>--जाशति का भीगणुश 

५--विजोौलिया सत्याग्रह 

६--राजपूताना मध्यमारत सभा 


देशो राज्य शासन 


७--राजस्थान सेवा संघ 
(िगूं का किसान-आन्दोलन, मेवाड़ के जाटों का आन्दोलन 
सिरोही हत्याकाड, बून्दी में ज्नियों पर फौजी सिपाहियों का 
हमला, बून्दी में गोलीकांड] 
7 ८--श्र० भा० देशी राज्य लोक परिषद 
६--प्रादेशिक समितियां ह 
१०--कांग्रंस और देशी राज्य. 
११--विविध विचार-धारणाएँ 
१२--जन जागृति और साहित्य 
१३--कशमी र 
१४--पंजाब के राज्य, 
१५--शिमला पहाड़ी राज्य 
१६--काठियावाड़ ओर गुजरात के राज्य 
१७--राजपूताने के राज्य 
(जोधपुर, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, श्रलबर, जेसलमेर, 
भरतपुर, कोठा, डंगरपुर ] 
१८--मध्यमारत के राज्य 
[गवालियर, इन्दौर, भोपाल, रीवा, रतलाम, श्रोरद्ठा, भाबुश्रा] 
१६--उड़ीसा के राज्य ., 
०--हैदराबाद 
२१ - मैयूर 
पुस्तक छप रही है | नवस्वर ( १६४७ ) में प्रकाशित होगी । 
मूल्य, लगभग ५) रु० 
मगवानदास केला 


भारतीय भ्न्थमाला, दारागंज (इलाहाबाद) 


